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 पर  र  गई  है  ।  परिशिष्ट  १०,  श्रमुबन्ध  संख्या 38]
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 T)  जी  नहीं  ।  योजना  ३१  १९५८ को  पूर्ण  होगी  ।
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 नहीं  किया  यात्रा ?  यक् यह

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  द
 इद  लवर ् स म्ण्ण्य्ण्य  शिर  कर  aah

 हम  किसी

 विशेष  गर
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 क  ि  eae  कि  यदि
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 ee दायक ह  तब  इसे  प्रारंभ  करने  के  लिये  तथा  इसकी  सहायता  करने को  उ
 स्क

 रह

 ह
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 एस०  सी

 ०  सामन्त  :  प्रदान के  भाग  के  उत्तर में  माननीय  मंत्री  ने  ब
 penal  ol

 क्य  जान  सकता  हूं  कि  यह  इतनी  लम्बी  अवधि  में  पर्ण  क्यों  नहीं ह
 ्

 T ड  ७  NTIMTo  मर्व  जना  निश्चित  wat  विकृत  हुई  थी  तथा  यह
 ी  नबी ३१  है  ा  Ml  सनाय  ग्न  नान  घ  कारण ।  है  क्योंकि  उद्देश्य  पूर्ण  नहीं

 ear है  ।
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 किर  लक्ष्मण  faz  Wien  ी
 तथा  ये  कब  तक

 ति  हुई

 पाठ  एस०  प्रत्येक  योजना  की  एक
 sa

 ती  है  तथा  यदि  यह  पाया

 जाता  है  वि
 प्रविधि  बढ़ाई  जाये  तो  परिषद  प्रौढ़  अधिक  वृद्धि तथा  झन  ष्  गर  देती  है  ।  मेरे

 मान  भ
 सदस्य  को  यह  बताना  कठिन है  कि  कितनी  समाप्त हो  चुकी  इसके  लिय

 इंडियन  एयरलाइन्स

 *  Ngt  श्री  गिडवानी  :
 कया  संचार  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 इ
 कृप  करेंगे

 कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि
 ई

 चयन  एय लाइन्स  कारपोरेशन

 की  नि युक्तियां  सरकार  के  अनुमोदन  से  की  जायेंगी  ;  थ

 यदि  तो  ऐसे  निर्णय  के  क्या  कारण  हें  ?  थ

 श्रम  उपमंत्री  (at  श्राबिद
 :

 जी  हां
 ।

 न्यूनतम  १,०००  रुपये  प्रति  मास  तथा

 a

 क्

 ठीक  की  वेतन  वाली  नियुक्तियां  निगम  सरकार  के  पूर्व  अनुमोदन  से  करेगा  |

 एयर  कारपोरेशन  भ्र धि नियम  १९५३ की  धारा  ४४  (२)  के  न
 सरकार  ऐसे

 प

 नायेगी  जो  पदाधिकारियों  की  सेवा  की  उन  दाँतों  तथा  निबन्धों  का  उपबन्ध  रखे

 की
 धारा ८  (१)  में  निश्चित  है  ।  धारा  ४४  (२)  के  अधीन  नियम  बनने  को

 प  तिया * ;
 श  दिये  गये  हैं  कि  वह  न्यूनतम  १,०००  रुपये  प्रति  मास  तथा  इससे  भ्रमित  की  वेतन  वाली  क

 कर  पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  का  प्राप्त  करे  |  ः

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  दिन  पूर्व  पदों  को  विज्ञापित  किये

 न  क्रम  की  कुछ  नियुक्तियां  की  गई  तथा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 श्री  प्राचीन  प्ली
 :  यदि  माननीय  सदस्य  पद  के  विवरण  बतायें  तो  में  जानकारी

 प्राप्त  कर
 सकत ह

 att  जी०  एस०  क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन द्वारा  नियुक्त

 विमान  चालक  ठेके  पर  नियुक्त  होते  हें  कि  उनकी  सेवायें  एक  मास  की  सूचना  के
 ?

 पर  समाप्त

 हो
 सकता

 हैं  तथा  यदि  तो  पद  विमान  चालक  का  साहस  कुम  हो  जाने  का  कार

 oe

 श्री  आबिद  :  यह  एक  प्रदान  है  |

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  समिति  aaa  बोर्ड  नियुक्त  करन  े  का  है  जो

 सेवा  के  राष्ट्रीयकरण  के  ्  उसी  नवीन  नियुक्तियों  का  पुनरीक्षण  करे
 ?

 श्री  आबिद  wat
 :

 इस  प्रकार  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  पी०  ato  बोस :  क्या  १,०००  रुपये  से  अधिक  वेतन  क्रम  st

 के
 अनुमोदन  से  नियुक्ति  की  नीति  अन्य  जैसे  दामोदर घाटी  तथ

 पालन  होता  है  ?

 पा

 sick

 श्री  आधार  चली  :  दामोदर घाटी  तथा  san  निगम  से  सम्बन्धित  प्रदान  मंत्रालय से

 करन  हिय

 र  प्र् र  प्री
 एस०  एम०  लिंगम  बया  इन  पदों  पर  उन  लोगों  को

 भी  लिया जा  सकता  है
 fee

 pli.  aS
 ह  न्य

 सरकारी  विभागों
 से

 लेकर  प्रतिनियुक्त  किया  जाता  2 ?

 अंग्रेजी  में

 OS
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 श्री  जी  हां

 बाद  चली
 Tat  सारंग धर  दास :  क्या म  यह  [

 कि
 यद्यपि  एयर  नक  नन

 ल
 को  पारित  हुए  तीन

 वर्ष  हो  चुके  तब  भी  नियम नहीं  बनाये  गये  हें  तथा  यदि  तो  इस  विलम्ब  के ्  हैं  ?

 श्री  आबिद  चली  :  मुझे  पब  सुचना  चाहिए

 इकबाल  सिंह
 :

 क्या  सरकार  को  एयरलाइन नस  कारपोरेशन
 के

 ए
 पुराने  कर्मचारियों

 की

 sar  निश्चित  करने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सी  शिकायतें  प्राप्त  ह ई  हं  क्या यदि  तो  क्य

 बली
 Pr

 नियुक्त  करने  का  विचार  कर  रही  है  जो  इन  मामलों का  पुनरीक्षण करे  जिससे

 ना  र

 :
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 श्री
 झ्राबिद

 गली  :  कुछ  शिकायतें प्राप्त  हुई  हैं  परन्तु
 इनकी  जांच  ज  T  ा a  TT STA

 a

 पच
 चुके  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  समि  ति  नियुक्त

 मामला  नहीं  है  ।

 गिडवानी
 :  क्या  सरकार  एयरला

 बार तार तर  फफेमसारितों  की  नियुक्ति  तथा  भरती

 7 क  सभा  पटल  पर के

 ont
 .

 tet  आबिद  प्लीज
 नियम  कभी

 न

 करि
 St

 नहीं
 बने  हैं क

 अगरा

 तरह  कबर  [ ?

 श्रेय  मह
 य  मेरा  बचा  नय  मंत्री  कोई  नहीं  दे  सकतें  हैं  ।

 साग-निमो

 ten,
 श्री  रामकृष्ण  :  कया  परिवहन  मंत्री यह  बताने  ग

 कृपा  करेंगे  कि

 था
 यह

 सच  है

 कि

 सडक  et  के

 aTaT  और

 सड़क

 निर्माण

 की
 se  सज्जा  सामग्री

 की

 ् कमी के  का  निर्माण के  कार्य की की  बल  हद तक  क्षति  हो  रही  है

 लगे  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने का  विचा
 ती

 है  ?

 राज्यों
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  नहीं  ।

 फि

 मस  निर्माण का  कार्य  कुछ  हृदय  सड़क  ् ८
 क

 इंजनों  प्राय  सज्जा  सा  गी  कमी

 कारण
 नः

 हो  पा  रहा  है  ।

 a  ic  की  श्रीमती हाल  की  श्रावस्यकताझ्ं की  पति  करने के  लिये  सड़क  कटने

 दिन  अरार  भारत  म  सड़क  कटन क  इतना  शरार  सड़क  बनाए  का  सामग्री  का  —y
 के  निर्माण

 रम
 उठाये  जा  रहे  हैं

 ।

 र  श्री  रामकृष्ण  :  क्या  भारतवर्ष में  भी  ऐसी  कोई  फैक्टरी  बनाने  की  तजवीज  श्रगर है
 हो

 रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  एल०  ato  अभी  कामस  एंड  मिनिस्ट्री

 जस
 उद्योग  TATA)  ने  कलकत्ते  में  एक  फैक्टरी  को  इसक

 बनाने क  लिय
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 श्री 0.0  एम०  थामस  :  के  भाग  का  उत्तर  तता  क्या  सरकार को  यह  ज्ञात

 है  कि  इन
 t

 की  कमी  के  कारण  नगर  Cag  यों

 AT  सरकार इस  माम  गरम  किये  गय  कार्य रुक  गय  ह  ती है
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 fax  गंदा  :  मं  नहीं  जानता कि  उनक
 मतलब

 उनका

 मतलब  उ  ।  राज्य स  परे  पास
 है  ।  मेरे  पास

 यों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  है  जहां वे  संभरण का  प्रबंध  करते  समय  st  भजने कुछ

 सभ  प्राप्त  करने  में  असमर्थ रहे हैं । ् रहे  इन  सब  चीजों  में  इस  मंत्रालय  के  सड़क  विभाग  रा  यथा

 स  eta
 की  जा  रही  परन्तु में  माननीय  सदस्य  को  सुचित कर  दू ंकि  यह  ara  राज्य

 स  र  की  प्रत्यक्ष  जिम्मेदारी  है  ।

 श्री सारंगघर दास  :  कुछ  साल  पहले  टेलको  वर्क्स  में  भाप  से  चलन  वाले  सड़क
 द  के  इंजन

 बन
 जातें  थे  ।  फिर  वहां  डीजल  से  चलने  वाले  सड़क  कूटने  के  इंजन  बनने  लगे  ।  में  जानना

 कि  को  वर्क्स  में  डीजल  से  चलने  वालें  सड़क  कूटने  के  इंजनों  के  निर्माण का  क्या  sar  ?  ा

 हं

 श्री  जैसा कि  माननीय  मंत्री  ने  ग्राम  उत्तर  दिया  fa  वाणिज्य  त
 ग  मंत्रालय

 य
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 मामले से  सम्बन्धित  कलकत्ता  में  मैसर्स  जेसप  एंड  कम्पनी  को  इन  डीजल  चलने  वालें ज
 इजन  ए

 सड़क  के
 इंजनों  के  निर्माण  का  लाइसेंस  दिया  है  |  पहले  सड़क  कटने के  २  भ  वर्ष  जुलाई

 तक  तें
 टोने  की  राशा है है  ।  वह  मंत्रालय  भाप  से  चलने  वाले  सड़क  कूटने  के  इंजनों

 के

 निर्माण  के  लिये
 दि  समवाय  को  लाइसेंस  देने  का  भी  विचार  कर  रहा  है  ।

 ्

 iy  वल्लाथरास  :  PEYV-YY  में  कितने  मील  लम्बी  सड़कों के  निर्माण  का
 गर  था  तथा

 उसमे  मोल  बन  सकीं  कितनी  नहीं बन  सकीं
 oy

 ts  भो  ह  यह  मुख्य  प्रश्न  नानकू  WAT  है  ।  में  4  पुच
 ना  चाहूंगा | es  ‘A
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 श्री  का सलो वाल

 :
 कया  सरकार  ने

 कभी  देश
 की

 सड़क
 निर्मा  सज्जा

 सा

 क ताशे  निर्धारण  किया  कौर  यदि  हां

 rs  ?
 ग  तो  देश में  इस  समय  उपलब्ध  इस  स

 त

 का

 भरी  श्रलगेशान :  इस
 सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्यों  से  सूचना  मांगी  गई

 थी
 कौर  उस  सूचना

 प fare

 निर्माण  कौर  वर्तमान  श्रावश्यकताश्रों  की  पूर्ति  के  लिये  भ्र पने  स्वयं  के  उत्पादन  के  पूर्ण
 थ्
 [  तक

 पहुं  आयात  का  कार्यक्रम  निश्चित  किया  गया  है  |  कुछ  प्राय  सज्जा  सामग्री  भी  है  |  भारत

 में  रट  हैं  ।  बिट मन  एस फाल्ट  कंज  ८ हूर  कटन

 के  यंत्र  स्टोन  करार  )
 के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 भी
 विचाराधीन  है  ।  मैं  यह  कहने

 मे ंझ  कि  हम
 |

 इस  स
 जजा  सामग्री के  कितने  प्रतिशत की  पूर्ति  अपने  देश  में  कर  लेते  समझत

 हूं  कि  धोखे  धोखे  हम

 तत  आवश्यकताओं की  पति  देशी  संसाधनों  लेकर  सकेंगे

 द  अध्यक्ष  महोदय
 :

 अगला  ।

 प्री  सारंग धर दास  मैं  एक  प्रश्न  पूछ  सकता

 raat
 महोदय  :  में  दूसरे  प्रशन  के  लिये

 कह

 परिचर्या

 १७८ ३.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  परिचर्या  की  सेवा  की

 लब्धियों  का  पुनरीक्षण करने  के  लिये  नियुक्त की  गई  समिति  की
 feat  बताने  की  कपा

 थ्य  उपमंत्री  चस्द्रदाखर )  यवहार  दाँतों  उपलब्धियों

 ao  करने  के  लियें  नियुक्त  की  गई
 समिति

 की  सि  सक्षम  सभा  पटल  पर mite a
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 क्या  मैं  इन

 सिफारिशों
 के  प्रति

 सरकार  की प्रति

 जान  सकता  Zz ?
 मती  चन्द्र दो खर

 :
 भारत  सरकार  परिचारिका ों  की  सहायता '

 ख ताकि  ह  क  क  खास  क  ११  क  wah  aren  क  उसने  राज्य  सरकारों  रिश की

 क  वे
 परिचारिकाश्रों  के  लिये  श्राइवयक  कार्य  करें

 ।

 थ  डा०  रामा  राव  :
 इस  समिति  की  एक  सिफारिश  प्रशिक्षण  काल  में  वृत्तिका

 त

 और  प्रशिक्षण  के  पश्चात  वेतन  तथा  अन्य  भत्ते  बढ़ाने  की  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य
 सच

 सिफारिश  किस  हद  तक  स्वीकार  की  है  ?  te

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  हमने  रेलवे  तथा  ऐसे  अन्य
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 ed  काम  चल

 हल्का
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 श्री  एस०
 सो०  सामन्त

 :  क्या  प्राध्यापकों को  भारत  में  इन  विषयों  के
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 पी०  एस०  देशमुख  :  यह  विषय  सभी  पशु  चिकित्सा  कालिजों  में  पढ़ाया
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 र  गन  दें  जो  मैंने  पहले  दिया

 मेंने  अभी  टा  है  कि  one  पं  न्यायालय  के  पास  पहुंचे  और  रेलवे
 को  छके  बन्द  करने  से  रोक

 दिया
 गया  |  जब  तक  न्यायालय में  मामलें  क का  निर्णय नहीं  हो  जाता हम  उनके  ठेकों को

 बन्द  नहीं
 कर

 |  केन्द्रीय  रेलवे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  फलस्वरूप  ठेकेदारों  को  धरना  सम्बन्धी

 सम्पत्ति  केंटीन  शर  भोजन  व्यवस्था  के  डिब्बों  को  खाली  कर  दिया  ये  सेवायें  उन  से  ले  ल॑
 गई  हैं

 |

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  सब  रेलों  में  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  आरम्भ  करने  से  पूर्व  क्य  रकार

 निश्चित  योजना  बनाई  है  जिससे  कि  हमारे  देश  प्रेमी  नवयुवकों  नवयुवतियों  को  भोजन  व्यवस्था

 में  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके
 |

 स्थिति  यह  तो  नहीं  है  कि  व्यवस्था  प्रौढ़  बिगड़  जाये
 |

 _  श्री  weer
 में  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  कहीं  विभागीय  भोजन  व्यवस्थ

 सेवा  की  बहुत  प्रशंसा  की  गई  है  कौर  मूल्य  गिर  गये  हैं  तथा  वस्तु्नों को की
 किस्म  में  भी  सुधार

 gat  ह ैहै  ।  इ इस  सभा  के  कुछ  सदस्यों  से  मुझे  यही  जानकारी  मिली  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  इस  प्रयोग

 में  सफलता मिली  है  ।

 होटल  सम्बन्धी  प्रशिक्षण

 ह
 .  श्री  राधा  रमण  :  क्या  परिवहन  मंत्री

 त
 कृपा  करेंगे  कि

 ५९  १७
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 को  होटल

 सम्बन्धी  प्रशिक्षण  के  लिये

 विदेश  भेजने दि
 का  रखती  है  ;

 ।  यदि  तो  ये  arr  देश  में  भेजे  जायेंगे
 द

 T)  इस  प्रस्थापना का  ब्योरा  कया  है  ?  .....
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 (  श्रलगेदान
 ) )

 (m)  श्रीमान res  सम्बन्धी
 प्रशिक्षण  के  लिये  छात्रो

 उन
 देशों  का  चुनाव  ait  नहीं  किया

 गया  जिनमें

 भ  जायगा  ॥

 )  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  रखा  जाता ह  20.0  श्रीगन्ध

 श्री  राघा  रमण  :  विवरण में  यह  बताया  गया  प्रयोजन  के  लिये  तीन  चुने  जायें

 में  चुनाव
 का  भी

 बताया
 गया  ये  |

 ल  शे  कन
 थों  को  मेने

 विवर

 द
 tat  श्रलगेशन  :  मेंने  प्रभी  बताया  कि  इस  बात  का  भ्र भी  तक  निश्चय नहीं  किया  र

 vt उ  किन  देशों  में  भेजा  जायगा  ।

 ः  श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  क्योंकि  सरकार
 उन  पर  बहुत  अधिक  व्यय  कर  रही  है  तो  क्या  विदा

 कोई  ऐसी  बात  रहेगी  कि  भ्र पने  प्रशिक्षण  के  पश्चात  वे  सरकार की  सेवा  करने के  लिये  बाध्य

 taht  श्रलगेदान  :  इस  व्यय  में  होटल  फेडरेशन  भी  अंशदान  देगा  ।  सरकार  इन  छ

 प्रतिशत व्यय  करेगी  और  होटल  फेडरेशन  भारत  की  रेस्तरां  संस्था  ६०  प्रतिशत  व्यय
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 गटल  उन्हें  अपने  यहां  सेवा  लगायेंगे  क्योंकि  होटलों  में  यूरोपियन  कर्मचारी  हैं  जिन

 के
 स्थान  पर

 भार  तीय  कर्मचारी  रखने  हैं  ।  सरकार  का  व्यय  भ्रमित  नहीं  तीन  वर्षों  में  तीन  छात्रों  प  Roo

 रुपये  होगा
 ।

 S—p र
 शी  दिवनंजप्पा

 नी
 .....  गी  सेवाओं  का  उपयोग

 कसे  किया

 जायेगा  .  ह

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्रिया  महोदय :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  है  |

 श्री बेलायुधन
 oad!  पं क्या  चने  गये  ०  शक्तियों को को  होटल के  प्रबंध  संचालन  का  प्रशिक्षण

 roo
 दिया  जायेगा

 sea  नग  De  ony  1  किस  प्रकार का  होगा

 श्री  वे  स्वागत  प्रबंधक  इत्यादि  के  रूप  में  काय  करेंगे  |

 कह  सदस्य  igen

 अ्रच्यक्ष  है
 कि

 सभी  सदस्यों  को व  को  होटल  प्रशिक्षण  में  रुचि  है  ।  परन्तु  हमें

 मानो  मंत्री  का  उत्तर
 तो  खुन  दीजिये  ।

 ....  ह

 शी  sett  Gal4a4l  हां '  ब्र ताया  है  कि  उन्हे ंसा 53  SSIS  नर ता  शर  सेवा  प्रबन्धक  के  रूप  में  नियुक्त
 दि

 किया  जायेगा

 चावल की  विशेष
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 जोड  बेहतर  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  कृपा  करेंगे  कि
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 न्या

 मल्  में  एक  विशेष  प्रकार का  चावल
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 fare  फिया  है  जिस  के

 कम  ह  प  पिर  स  और

 कर
 i  तो  क्या  सरकार  इस  बीज  का  देश  के  ग्न्य  भागों  म विल

 कि  मंत्री  पी०  एस०  तथा  जानकारी  एकत्र की  जा  रही  है

 सभा  पटल  रखी  जायेगी ।

 श्री  एच०  जी०  वैष्णव
 :  क्या  यह  चावल  साधारण  क  aw afraor stot
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 जानकारी  '  मांगी  है
 ने  मध्य

 परदेश  सरकार  से
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 ह

 श्रांत a  cr?
 प्रति  एकड़  कितना
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 उत्पादन  होगा
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 ts  ०  एस०  देशमुख  :  कुछ  पता  नहीं  है  ।  हमने  मध्य  प्रदेश
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 से  जानकारी  मांगी

 है  भ्र  प्रभी  नानस  2  ।  इसलिये  में  गुण  प्रकार  या  उत्पादन
 म

 कुछ  नहीं कह
 सकता  |

 दूसरा  कृषक  फोरम

 *
 १७८९९,  श्री  विभूति  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क क्या  यह  सच
 है  कि  सरकार  ने  दूसरे  कृषक  फोरम  के  प्रायोजन  के  बारे  में  धन  व्यय  किया

 शौर  व
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 यदि  तो  कितनी धन  राशि  व्यय  की  गई  कौर  किन-किन  मदों पर  व्य
 की

 गई  ?

 xfaccr 99
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 तथा  सरकार

 नें  कोई  व्यय  नहीं  किया
 किन

 Peuy-Xe H fra ATgo के  लिये  भाई  सी०  To
 कार  द्वारा  फोरम  को

 Yo,0

 न  फार्मस  फोरम  को  फॉर्म  के  केन्द्रीय प्राचीन  के  संगठन  तथा  न्द्रीय व  प्रादेशिक

 के  faa  fear  जलन गारना नगला ००० रुपयों का
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 विभूति  मिश्र
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 तब  द  संस्था  की
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 प्रौढ़  इससे  में  एप्लीकेशन  नहीं  होगा
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 मल  sat अन
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 ऋण  पी०  एस०  राज  सी  ०  Wo  कार  के  ज़िम्मे  इनफारमेशन  कौर  पबलिसिटी  का

 काम  है  कौर इसके
 जरिये  उन्होंने  समझा  कि  जो  कृषि  के  नवीन  प्रयोग  हैं  उनको  ज्यादा  अच्छी  तरह

 सकता  है  कौर  इसके  लिये  हमारे  हाउस  की

 भी  मांग है  ।
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 TFerog  r  ष  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क  बार ेमें  कोई  सम्मेलन

 हुआ था  ;  मग  ह

 यही  उस  सम्मेलन  में  क्या  मुख्य  निर्णय

 (71)  उन्  ह  :  न  लिये  क्या  कद

 किमी मर  पी०  एस०  देशमुख  )  क

 त  ।  [  देखिये
 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध

 सख्या ४६  |
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 1).  विवरण  भा
 पट  ck

 इकबाल  टस  सश्प्रेत्नत  वी  we  fours ahi  Cah  यह  थी  कि  संरक्षण  विलियम

 वैज्ञानिक ग  ग्रोवर  अ्रनसन्धान ह ज  पर  ग्राघा रत
 इस  म

 कोई  कदम  उठाया

 गया  OO

 एस  sq  सल  err  rfoasy । ०  दददसख  al
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 सि  र

 इकबाल  सिह  क्या  इस  सम्मेलन  की  सिर्फ़  परिणित  करने  के

 म  चप
 कोई

 क
 य  गय  ह

 To  पी०  एस०  देशमुख :  हां  अधिकतर  feat
 at

 विश्वास
 है
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 करन  F  क  दा  थ  |  |

 स्ट
 भव  होगा  उनको  कार्यान्वित

 श्री  बी०  पी०  नायर  :  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  करके  ॉ  नए  कोई  योजना
 ह

 र  दे  द्वारा  समुद्री  जीवों  के  चिड़ियाघर  परं  ग्रध्ययन  सरकार  क

 तत्वावधान
 में  किया

 जायगा
 ?  ..........
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 देशमुख  मझे  इसके  लिये  सूचना

 की T ATARASAT  क्योंकि  माननीय

 OS मित्र ने  कुछ  गरि माणिक  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  ।

 ्

 चिकित्सा  सहायता  गाड़ी

 1* १८०९२  श्री  गिडवानी
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 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृप ्

 क्या  यह  स
 व

 ra
 है  कि  मध्य  रेलवे  ने  एक  नमूने की

 दुष्
 प्रता

 चिकित्सा  गाड़ी  चालू

 की  जिस  में  बड़ ेस  के  मामलों  का  नये  डाक्टरी का  सामान

 श  aseTT  मग
 इस ग

 री  |

 _
 क्या  दूसरी  लाभ  alate

 र्
 अंग्रेजी  में
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 करवाई और  परिवाहन  उपमंत्री  मध्य  रेलवे
 ने

 अभी
 ग

 न  न  न

 करने  का  सामान  किया  गया  हैं  ।

 विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध

 सख्या  ४७ |

 हां
 ।

 चट्

 ह  (|  समस्या

 में  299%.
 att  ना यू धन  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री

 यह

 बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 राज्य  म

 नावें  मत्स्य  पालन  किस  मात्रा  तक  संतोषजनक  TH  कर  रही

 की  मुख्य  बातें  कया  ब्

 ड़ी
 गई  मछली  के  वितरण  सहकारी  योजना  किस  TAT

 तक  सफल  हुई  है
 ?

 मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  )  TRE  शौर  स्वच्छता
 स्थिति  के  rH

 संतोषजनक  प्रगति  हुई  हैं  ।  मत्स्यपालन  विभाग  में  काम
 यद्यपि

 ~ T inv aye  होता  परन्तु

 इसके  of
 ल  अच्छे  हें  और  उत्साहवर्धक हैं  ।

 (2)  मछली  पकड़ने  की  feat  का  मशीनीकरण  कौर  राज

 rena मेवों  में  उनका  वितरण  |

 ६  मशीन
 की  सहायता से  मछली  पकड़ने में  मछुवा  का

 प्रति

 के  भण्डार  विपणन  के  लिये

 ह )
 see  तंग  खाड़ी  safe  कर  के  बन्दरगाह

 की

 स
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 त्र  में  स्वास्थ्य  कौर  स्वच्छता  की  स्थिति  में  स ह
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 अभी

 हाल  में  कंबल  हुछ  को  मछली  पकड़नें  की

 इतने  शीघ्र  परिणाम  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।

 विदित
 feet  थी  गई  वॉ

 ।
 इसलिये

 भारतीय श्रम  सम्मेलन  क

 1*  9७  9.
 श्री  ato  ato  बविटठलराव  :  क्या  श्रम  मंत्री  हु  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय

 श्रम  सम्मेलन  की  आ्रागामी  वार्षिक  बैठक  2 Yat  सत्र  ary  ?

 श्रम मं  ( att  खंण्ड्भाई  देसाई  )  :  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 निश्चित नह  गई  हैं  ।
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 के  लिये  at  तिथि

 पिलिन

 9७८.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  क्या  स्वास्थ्य  की  कृपा  करेंगें कि

 ro  यह  सच  है  fe  aaa  पैसिफिक  का
 पैमाने  पर र  उत्पादन  होतें  के  पश्चात

 पेनिसिलीन के
 पर  क  roy

 (=)  बनाई  गई  पेंसिलिन की  प्रयोग  नहीं  करवाते
 अर  विदेशी  पं

 a
 wera  के  पसन्द करते  हैं  ?

 र
 म्रंग्रेजी  में
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 स्वास्थ्य  (  कोसती च irQ  शेखर
 ॥

 हां
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 किन्तु  इस  मामले  में  पैंसिलिन

 के  हमारे  उत्पादन  के  प्रभाव  का  HATA  जल्दी  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 ध है  1१  Site  ete सरका  के  विरुद्ध  भेद-भाव

 करते  हैं  ।
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 a बिहार  को  वित्तीय  सहायता

 प  श्रीनारायण
 दास  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने की
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 हग
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 हब
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 तत्सम्बन्धी  व्यवसायों  को  वित्तीय  सहायता देने  के  रि
 किये  गयें  ग्रामीण
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 श्रनुदातों  को  मांगों  PEXQ—UY  के
 बारे  में  सदस्यों  के  ज्ञापनों  के

 उत्तरों  के  विवरण

 ban’  Y
 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  मैं  अनुदान  (  रेल  वे  )  PEXK—UY  के

 लिये  झ्रनुदानों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  सदस्यों  से  प्राप्त  हुये  कतिपय  ज्ञापनों  के  उत्तरों  के  कतिपय  विवरणों

 की  एक  एक प्रति  सभा
 पटल

 पर  रखता हूं
 |  [  देखिये  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ५८  |
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 दण्डाधिकारी  की  से  २४  भ्रप्रैल  2EXS  का  पत्र  मिला  हैं  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  लोक-सभा

 के  सदस्य श्री  तुषार  चटर्जी
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 ५  मई  Feug  तक  के  लिये  नज़र बन्द  किया गया  है

 हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  के  बारे  में  याचिका

 रासा  राव
 :  मैं  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  एक

 याचिका  प्रस्तुत
 करना  चाहता

 हूं  जिस  पर  ३१
 २७  लोगों ने  हस्ताक्षर

 किये  हैं  ।

 wast  में

 २७९७



 V9es  २७  १९५६

 संविधान  संशोधन  )

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब  सभा  संविधान  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को

 सौंपने  के  प्रस्ताव पर  अग्रेतर  विचार  करेगी  ।  माननीय  मंत्री  कितना  समय  लेंगे  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  sito  बी०  मुझे  १-३०  के परास पास पर बुलाया पास  पर  बुलाया  जाय  |

 श्रिया  महोदय
 :

 तो  वे  area  घंटा  का  समय  लेंगे
 ।

 अरब  श्री
 टेक  चन्द  भाषण

 जारी  रखें  ।

 fait टेक  चन्द  :  मैं  कल  कह  रहा  था
 कि  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों

 के  बीच  में  न्यायाधीशों  का  स्थानान्तरण  बहुत  आवश्यक हूँ  ।  इस  से
 न्यायाधीशों  को

 स्वतन्त्र  निर्णय

 देने  में  सहायता  मिलेंगी  att  इसका  स्वागत  न  केवल  विधि  जीवी  वरन्  मुकदमेबाजी भी  करेंगे

 भरती  के  सम्बन्ध  में  सरकार  अ्रनुभव  करती  है
 कि

 अधिक
 निश्चित  मान  दण्ड

 होने  चाहियें
 ।

 नागरिकों  के  अधिकार  ौर  स्वतन्त्रता यें  विद्वान  कौर  सत्य  निष्ठ  लोगों  के  हाथ  में  सुरक्षित

 होती है  जो  बिना  पक्षपात  के  न्याय  करते  हैं  ।  न्यायपालिका  के  सम्बन्ध  में  पक्षपात  अथवा  देख के

 विषय में  तनिक  भी  सन्देह होने  पर  समाज .  की  शांति  में  व्यवधान  पैदा  हो  जाता  है  ।  स्थानान्तरण

 को  प्रोत्साहन  देना  लाभदायक  है  |

 परन्तु  विधेयक  के  एक  सुझाव  के  सम्बन्ध  में  सन्देह  है
 ।

 उच्च
 न्यायालय

 के  सेवानिवृत्त

 न्यायाधीशों  उन  न्यायालयों  में  कार्य  करने  को  अनुसार  देना  चाहते  हैं  उन्होंने  काम  नहीं

 किया हो  ।  मेरा  निजी  मत  तो  यह  है  कि  उनका  वेतन  बढ़ा  देना  चाहिये  ताकि  सेवा  निवृत्ति  के  पश्चात

 वे  सम्मानपूर्ण  कौर  सुविधापूर्ण  जीवन  व्यतीत
 कर

 सकें
 |  श्राप  उच्चतम  न्यायालय के  मामले  में

 सेवा  निवृत्ति  काल  में  दो  वर्ष
 की

 वृद्धि  कर  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  वे  लोग
 श्रधिवकता

 के  रूप  में
 कायें  करें

 यह
 सम्मानपूर्ण  नहीं

 हैं  ।

 मैं  अनुभव  करता हूं  कि  इस  देश  के  समक्ष  एक  बड़ी  कठिनाई  यह  हैं
 कि

 उच्च  न्यायालयों में  बहुत

 प्रतीक  श्रवदिष्ट  मामले हैं  ।  इससे  न्याय  में  देरी  होती है  कौर  कुछ  मामलों  में  देरी  अन्याय  के

 समान  होती  है  ।  न्याय में  दक्षता कौर  शीघ्रता  दोनों  होनी  चाहिये  ।  जो  सुझाव  बनाये  गये  हैं  उनसे

 कठिनाई  दूर  नहीं  होती  |  अस्थायी  अतिरिकत  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  का  प्रयोग  हाल  ही  में  विभिन्न
 न्यायालयों

 में  किया  गया  है  ।
 परन्तु  अधिक  मत  इस  पद्धति  के

 विरुद्ध
 हूं

 ।  तथा  आ्राधार पर  सेवा

 निवृत्ति  प्राप्त  न्यायाधीशों  को  लेने  का  उपबन्ध  संविधान  में  है
 ।

 परन्तु  कुछ  लोग  नवयुवकों  को  लेने

 के  पक्ष में  अरब  श्राप  जिला  न्यायाधीशों  को  अस्थायी  न्यायाधीश  बना  रंहे  इंग्लैंड  जैसे

 लोकतन्त्र  देशों  में  विधि  जातियों  में  से  ही  न्यायाधीश  चुने  जाते  हैं  ।  एक  जिला  न्यायाधीश  उच्च

 में  उतनी  स्वतन्त्रता  से  नहीं  कर  सकता  जो  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  लिये  भ्रावव्यक  होती

 फिर  निश्चय  ही  यह  प्रश्न  होता  हैं  कि  श्राप  उच्च  न्यायालय के  अतिरिक्त  न्यायाधीश  लें  ।

 परन्तु  श्राप  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २२२  के  खण्ड  (2)  को  हटा  कर  स्थानान्तरित  होने  वाले  न्यायाधीशों

 का  भत्ता  छीन रहे  हैं  ।  तब  तो  न्यायाधीश  स्थानान्तरित  नहीं  होंगे ।

 न्यायाधीशों  के  स्थानान्तरण के  सम्बन्ध में  एक  शभ्रसंगति  है  जो  समझ  में  नहीं  जाती  ।  श्राप

 स्थायीਂ  न्यायाधीशों  पर
 यह  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हैं

 कि
 वे  अधिवक्ता का  कार्य  नहीं  कर  सकते  ।  यह

 प्रतिबन्ध  अस्थायी  न्यायाधीशों  पर  भी  लागू  होना  चाहिये  ।  जो  व्यक्ति  कुछ  काल  के  लिये  उच्च  न्यायालय

 का  न्यायाधीश
 रहे  श्राप उसे  उसी

 में  अभियोगी  या  अभियुक्त  का  पक्ष  लेने  के  लिये

 भ्रूण  दे  रहे  यह  ठीक  नही ं॥

 faa  wast  में



 २७  VEE  संविधान  संशोधन  विधेयक  २७९८

 विधेयक
 में  arg  न्यायिक  आयुक्त  के  न्यायालयों  को  रखे  रखने  की  भ्रूण  दे  रहे  हैं  ।  मैं  इसका

 विरोध  करता  हूं
 ।  प्रत्येक  अभियोक्ता  कौर  अभियुक्त  को  ऐसे  न्यायाधीश  से  न्याय  प्राप्त  हो  जिस  की

 दक्षता  योग्यता  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  समान  हो  ।  परन्तु  हिमाचल  प्रदेश  का  न्यायिक

 आयुक्त  जिला  न्यायाधीश के  स्तर  का  है
 ।  मुझे  विश्वास  है  कि  न्याय  के  विषय  में  नीति

 भ्रावश्यकताशओओं  की  कौर  ध्यान  नहीं  देना  चाहिये

 न्यायिक
 प्राजक्ता  स्थान-स्थान पर  जाकर  न्याय  करता  हैं  ।  इसे  एक  वांछनीय  विशेषता  कह

 सकते हैं  ate  ऐसा  किया  जा  सकता  हैं  उच्चे  न्यायालय  का  एक  न्यायाधीश  दूर-दूर  प्रदेश  के  दौरे  पर

 भेजा  जाये  प्रदेश
 के  लिये  एक  ही

 व्यतीत
 का

 न्यायिक  न्यायालय  रखना  ठीक  नहीं
 x
 ष  |

 पंजाब प्रौर  एक  या  दो  ay  राज्यों  के  लिये  प्रादेशिक  समितियों  के  उपबन्ध किये  गये  हैं  ।

 प्रादेशिक  समितियों  का  काम  भली  प्रकार  चले  इस  के  लिये  झ्रावस्यक  हैं  कि  उनकी  शक्तियों  पर

 प्रतिबन्ध  हो  ।  किसी  भी  राज्य  का  कोई  मंत्री  प्रादेशिक  समिति  का  सदस्य  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि

 उससे  उसकी  निष्ठा  विभाजित हो  जायेंगी  ।  इस  से  मंत्रिमंडल  के  संयुक्त  उत्तरदायित्व  को  क्षति  पहुंचेगी  ।

 ऐसे  उपबन्धों की  व्यवस्था  करनी  चाहिये
 कि

 विशेष  प्रदेश  के  संसद्  सदस्य  उस  में  लिये  जायें  ताकि  वे ~
 अपना  परामर्श  दे  सकें ।

 कुछ  में  द्विसदनीय  विधान
 मंडल  हैं  ।  भ्रनुभव से  पता  चलता  हैं  कि  द्विसदनीय विधान

 मंडलों  की  भ्रावश्यकता  नहीं  हैं  ।  उन  से  शांति  की  बजाय  ्  पैदा  होता हैं  ।  एक  सदनीय  विधान

 मंडलों  वाले  में भी  ज्ञान  we  भ्रनुभव वाले  व्यक्ति  उपलब्ध हैं  कौर  वहां  के  मंत्रि  मंडलों
 के

 निश्चय  श्रेष्ठ  हैं  ।  दूसरे सदन  के  नियन्त्रण  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  यं०  एम०  त्रिवेदी  (  चित्तौड़  )
 :  इस  पवित्र  संविधान  में

 पिछले  पांच
 वर्षों

 में  ही  बहुत

 परिव्तेंन
 कर

 दिये  गये  जिसे  कि  वर्ष  पूर्वे  कठिन  परिश्रम  के  पश्चात  पारित  किया  गया  था
 ।  यह

 संविधान (  नवम  विधेयक इस  सभा  का  श्रीमान है  ।  इस  विधेयक  में  राज्य  पुनर्गठन

 विधेयक  के  बारे  में  राज्य  पुनर्गठन  भ्र धि नियम  दाऊद  प्रयोग  किये गये  हैं  जब  कि
 वह  विधेयक  कभी

 तक  पारित  नहीं  हुआ ।

 भले  ही  सरकार  को  यह  विश्वास  हो  कि  वे  उस  विधेयक को  पारित  कर  परन्तु  फिर  भी

 भ्र घि नियम  दाऊद  का  प्रयोग  सभा
 है  कौर  भराने  वाली  पीढ़ियों  के  लिये  बुरी  परम्परा है  ।

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  भ्रनुसार  समाप्त  किये  जाने  वाले  राज्यों  के  उच्च  न्यायालय  भी

 समाप्त हो  जायेंगे ।  परन्तु  इस  बात  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  कि  न्यायाधीशों  की  सेवाओं

 का  FAT  होगा  ।  सरकार  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिये  मध्य  भारत  उच्च  न्यायालय  के  सदस्यों  के

 भविष्य  के  बारे में  बताना  चाहिय े।

 अनुच्छेद  २२०  के  संशोधन  में  जो  शभ्रधिकार  दिया  गया  हैं  उसक  लिये  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीश मांग  किया  करते  थे  ।  परन्तु  क्या  यह  अधिकार  देना  ठीक  है
 ?

 जो  उच्च  न्यायालय  समाप्त

 किये  जायेंगे  उनके  न्यायाधीशों  को  कर  दिया  जायेगा  कि  वे  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में

 का  करें  ।  वे  उन्हीं  लोगों  के  समक्ष  जा  कर  मुकदमा  लड़ेंगे  जिन  के  साथ वे  काम

 करते
 रहे  हैं  ।  क्या  यह

 वांछनीय
 है

 ?

 राज्यों  का  ग  वर्गीकरण  समाप्त  किया जा  रहा  है  ।  तब  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि

 मैसूर  कौर  राजस्थान  के
 न्यायालयों  भ्रमण  न्यायालयों  में

 भेद  क्यों  रखा  गया  है
 ।

 क्या  यह

 इस  लिये  है  कि  मैसूर  शौर  राजस्थान
 छोटे  राज्य  हैं  |  उच्च  न्यायालयों  में

 न्यायाधीशों
 की  नियुक्ति

 नल  wae  में



 २८००  संविधान  विधेयक  २७  ZENE

 यू०  एम०  त्रिवेदी ]

 उन  एक  ही  meatal  के  आधार  पर  होती  जो  न्यूनतम  श्रहतायें  संविधान  में  उपबंधित  हैं  ।  अतः

 यह  भेद-भाव  ठीक  नहीं है  ।  विभिन्न  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  में  जो  विभेद

 किया  जा  रहा  है  उसे  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  जोधपुर  भ्रमणा  जयपुर  तथा  लखनऊ  कौर  इलाहाबाद

 के  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  में  क्या  अन्तर हू है  ।  मैसूर  श्र  राजस्थान  के  उच्च  न्यायालयों

 के  सम्बन्ध में  जो  विभेद  किया  गया  है  उसे  विधेयक  का  aa  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 जम्म  प्रौढ़
 काश्मीर  को  प्रथम  भ्रनुसूची  में  राज्य  संख्या  १५  माना  गया  परन्तु  भ्रनुच्छेद

 ३७०  प्रौढ़  २३८  के  उपबन्धों  को  नहीं  हटाया गया  है  |  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  हो  जाने  के

 बाद  भ्रनुच्छेद  २३८  बेकार हो  जायेगा  ।  यह  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  कि  इस  सम्बन्ध में  अनुच्छेद

 Ro  लागू न  हो  ।  यदि  जम्मू  कौर  भारत  का  रंग  बन  गये  है ंतो  ऐसा  किया  जाना

 श्रावस्ती हैं  |

 में  भाषा  के  प्राकार  पर  देश  को  बांटने  के  विरुद्ध  हूं  ।  इसके  कारण  बहुत  सी  नरप्रिय  घटनायें

 घटी  मंत्री  हिन्दू महा  सभा  ak  जन-संघ  पर  जातीयता  का  आरोप  लगाते हैं  परन्तु

 बम्बई  में  जो  घटना  हुई  उसके  लिये  कांग्रेस  ही  दोषी  है  ।  भाषावार  के  कारण  नागरिकों में  सदभाव

 कम  हु  गया  हैं
 ।

 बिहार
 a

 गुजरात  शादी  में
 इस  दृष्टि सें  बड़ी  क्षति  हुई

 बम्बई  पर

 महाराष्ट्रियों  का  दावा हैं  ।  ब्रिटिश काल  में  बम्बई  में  weet  शासन  था  यद्यपि  वहां  विभिन्न  संस्कृति

 भाषा  बोलने वाले  नागरिक  रहते थे  गुजराती  कौर  महाराष्ट्री  एक  दूसरे का  गला  काटने

 को  उद्यत  हैं  ।

 देश  में  एकीय  शासन  स्थापित  करनें  का  प्रयोग  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  संविधान  के  भ्रनुसार

 इसी  शासन  की  कल्पना  की  गई  है  ।  केन्द्र  को  शाक्तिशाली  बनाने के  स्थान  जो  समस्त  देश  को  एकता

 प्रदान  हम  भाषावार राज्य  बना  रहे  हैं  ।  जिस  के  कारण  हम  में  फूट  उत्पन्न  हो  गई  है  |  पाकिस्तान

 में  विभिन्न  भाषा  भाषियों  के  लिये  शासन  की  एक  एकाई  बनाई गई  है  एकीय  शासन से  अपव्यय

 कम  हो  जाता है
 ।

 कुछ  लोग
 पद  की

 चाह  के  कारण  ही  छोटे  राज्य  चाहते  हैं
 |

 सामान्य  निर्वाचन  होने  से  पूर्व  हमने  देश  के  विभाजन  का  निश्चय  कर  लिया  है  ।  यह  देश  की

 भलाई के  लिये  नहीं  अ्रपित ्य  अन्य  कारणों  से  किया गया  हैं

 श्री  ato  ato  दाह  (  गोहिल वाड  सोरठ  श्री  कामत  ने  aT  संशोधन  संख्या  ३  के  अनुसार

 यह  चाहा  हैं  कि  नियमों  में  परिवर्तन  करने  का  अधिकार  सभा  को  अध्यक्ष  को  नहीं  ।  विधेयक  को

 समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  का  प्रमाणी  रूप  यही हैं  ।  उसमें  परिवर्तन  यदा-कदा  ही  किया  जा  सकता

 इस  संशोधन से  प्रकट  होता है  कि  सदस्य  को अध्यक्ष पर  विश्वास  नहीं  है
 ।

 मुझे  है  कि
 सभा

 इन  संशोधनों  को  एकमत  से  भ्र स्वीकार  करेगी  |  ऐसा  करने  से  ही  स्वस्थ  परम्परायें  बनी  रह  सकेंगी  |

 संविधान नवम्  संशोधन  विधेयक  में  दो  प्रकार  के  उपबन्ध  किये  गये  हैँ  ।  एक  प्रकार के  उपबन्ध

 राज्यों
 के  क्षेत्रीय  पुनर्गठन  से  सम्बन्धित  हैं  कौर  दूसरे  वे  हैं  जो  संविधान  पृष्ठ  संशोधन  विधेयक  में  रखे

 ~  a
 गये हैं

 खण्ड  १२  के  अनुसार  अवकाश  प्राप्त  न्यायाधीशों  पर  से  वकालत  करने  के  बारे  में  प्रतिबन्ध

 आंशिक  रूप  से  हटा  लिया  गया  है  ।  जब  किसी  वकील  को  न्यायाधीश बनाया  जाये  तो  उसे  धन  की  चिन्ता

 न  कर  एक  सम्मान  की  वस्तु  समझनी  चाहिये  ।  मैं  समझता  हुं  कि  ae  तक  जो  प्रतिबन्ध  लगा  था  उसके

 कारण  हम  अच्छे  न्यायाधीश  नहीं  चुन
 सके

 इस  विषय  में  हमारे  देश  में  इंग्लैंड  जैसी  परम्परायें  स्थापित

 मूल  में
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 हो  जानी  चाहिये  जिस  से  कोई  भी  वकील  न्यायाधीश  बनने  से  इन्कार  न  कर  सके  ।  हम  न्यायाधीशों को

 काफी  वेतन  देते  हैं
 ।

 अच्छे  न्यायाधीश  चुनने  में  हमें  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 न्यायाधीशों
 के

 स्थानान्तरण
 सम्बन्धी  खण्ड  १३  हटाया  जा  रहा  है  ।  यह  अच्छी  बात  हैं

 |
 राज्य

 पुनर्गठन  आयोग ने  इस  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि  उच्च  न्यायालयों में  कम  से  कम  एक  तिहाई  न्यायाधीश

 ग्न्य  राज्यों  से  भर्ती  किये  जाने  चाहियें  ।  मैँ  इस  सुझाव  का  समर्थन  करता  हूं
 र

 तराशा  करता  हूं
 कि

 भ्रनुच्छेद  २२१  के  भ्रमित  राष्ट्रपति  न्यायाधीशों  का  स्थानान्तरण  करायेंगे  और  स्वस्थ  परम्परायें

 स्थापित  करेंगे  ।

 काम  श्रमिक  होने  पर  राष्ट्रपति  झ्र ति रिक्त  न्यायाधीश  अथवा  स्थानापन्न  न्यायाधीश
 नियुक्त

 क्र  सकता है  ।  राष्ट्रपति  को अ्रनुच्छेद  २२४  के  भ्रमित  इतने  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  जिस  से

 निलम्बित  मामले कम  समय  में  निबटाये जा  सकें

 खण्ड  VY  के  भ्रनुसार  महाराष्ट्र  कौर  बम्बई  के  लिये  एक  उच्च  न्यायालय  का  उपबन्ध

 किया  गया  है  ।  बम्बई  का  उच्च  न्यायालय  एक  बहुत  बरच्छा  न्यायालय  हैं  ।  देश  में  शक्तिशाली  कौर

 स्वतन्त्र  न्यायपालिका  का  होना  आवश्यक  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  तीनों  क्षेत्रों  के  लिये  बम्बई  उच्च

 न्यायालय रखा  जाये  ।  इस  बात  को  राजनीतिक  महत्व
 न

 दिया  जाये  ।  मैं  संयुक्त  समिति  से
 भ्रमित

 करूंगा  कि  वह  इस  उपबन्ध  को  बनायें  रखें  ।  यदि  हमारे  महाराष्ट  के  मित्र  ऐसा  न  चाहें  तो  मैं  उन  पर

 दबाव  नहीं  डालूंगा
 ।

 बम्बई  विधान-सभा  ने  एक  मत  से  यह  संशोधन  स्वीकार किया  है  कि  उन
 तीनों

 क्षेत्रों  के  लिये  तीन  उच्च  न्यायालय  हों  ।  हम  उससे  सहमत  हैं  यद्यपि बम्बई  संघ  राज्य  क्षेत्र है

 फिर  भी  इस  में  उच्च  न्यायालय होना  चाहिये  ।  इसके  लिये  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २१४  में  संशोधन  करना

 पड़ेगा  ताकि  बम्बई  का  संघ  राज्य  क्षेत्र  उच्च  न्यायालय  स्थापित  करने  के  प्रयोजन  से  राज्य  समझा

 जायें

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  पहले  संसद्  को  उसकी  शासन-व्यवस्था  के  लिये  विधि

 द्वारा  उपबन्ध करने  की  शक्ति दी  गई  थी  ।
 wa

 यह  शक्ति  राष्ट्रपति को  दी  गई  है
 ।

 यह  शक्ति संसद  को

 दी  जानी  चाहिये  ।

 क्षेत्रीय  समितियों  के  गठन  शादी  के  लिये  राष्ट्रपति  को  विनियम  बनाने  की  शक्ति  देने  का

 उपबन्ध  किया  गया  है  ।  इन  समितियों  का  बड़ा  महत्व  है  ।  वास्तव में  वे  छोटे  विधान  मण्डल के  रूप  में

 होंगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  शक्तियां  राष्ट्रपति  को  नहीं  alta  संसद्  को  दी  जानी  चाहियें  क्योंकि  राष्ट्रपति

 सरकार  द्वारा  बताई  गई  रीति  से  सब  काय  करता  है  |

 पेप्सू  शर  सौराष्ट्र  के  उच्च  न्यायालय  तोड़  दिये  जायेंगे  ।  गृह-कार्य  मंत्री  ने  श्रीनिवासन

 दिया  था  कि  भारत का  मुख्य  न्यायाधिपति  उन  न्यायाधीशों  की  सेवाओं  कौर  योग्यताओं  का  ध्यान

 रखेगा  तथा  उनके  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  करेंगा  ।  यह  सम्भव  नहीं  कि  उच्च  न्यायालयों  के  सभी  न्यायाधीश

 नयें  राज्यों  के  न्यायालयों  में  न्यायाधीश बन  जायेंगे  ।  परन्तु  मुझे  आशा  हैं  कि  इससे  उन्हें  कोई  क्षति

 नहीं  होगी  भ्रौर  उन्हें  उतना  ही  वेतन  शादी  मिलता  रहेगा  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  कौर  wat
 न्यायाधिपति यों

 के  वेतन  में  जो  विभेद  किया

 गया  है  वह  बरच्छा  नहीं  है  ।  भाग  राज्य  का  भेद  मिटा  दिया  गया  है  |  अतएव

 श्र  राजस्थान के  उच्च  न्यायालयों  को
 जो  हीन  स्थान  दिया  गया  उसे  मिटाया  जाना  चाहिये  |  उनके

 निर्णय  उतने  ही  मान्य  होतें  हैं  जितने wea  उच्च  न्यायालयों  के  ।  यदि  श्राप  उनको  कम  वेतन  देंगे  तो

 उत्तम  व्यक्ति  नहीं  मिल  सकेंगे  ।  समता  स्थापित  करने से  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों

 का  स्थानान्तरण  भी  जा  सकेगा  |  यदि  हम  सिद्धान्त  रूप  में  यह  स्वीकार कर
 ब  क
 लेत ेहैं  कि  सब  उच्च

 न्यायालयों  का  समान  स्थान  है  तो  न्यायाधीशों  के  वेतन  में  भेद  करना  ठीक  नहीं  ।
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 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  (  गुड़गांव  जनाब  स्पीकर  यह  जो कांस्टीट्यूशनल  एमेंडमेंट
 a.

 बिल  संशोधन  इस  हाउस  के  अन्दर  पेश  इस  के  कई एक  फीचर  ऐसे  हैं

 जिन  पर
 कि

 दूसरे  विल  के  श्री  जाने  की  वजह  से  इस  हाउस  में  मैम्बर  साहिबान
 की  तरफ

 से  पूरी

 तवज्जह  नहीं  दी  गई  है  ।  मिसाल के  तौर  पर  मैँ  सब  से  पहले  भ्रार्टिकल्स  (  भ्रनुच्छेद  )  २३६  कौर  २४०

 को  लेता हूं  ।  मेरी  नाकिस राय  में  इन  दो  आटिकल्स  )  में  इस  कदर  सख्त  तबदीली
 को

 जा ह ५

 रही  है  कि  नगर  हाउस  उन  प्रभावों  को  अच्छी  तरह  से  देखे  तो  किसी  सूरत  में  भी  इनको  इस  तरह  से

 तबदील  करने  की  इजाजत  नहीं  देगा  ।  art  तक  जितनी भी  स्टेट्स  हिन्दुस्तान  के
 अन्दर  मौजूद थीं

 उन  सब  के  किसी  न  किसी  तरह  कुछ  न  कुछ  हद  तक  डेमोक्रेटिक  सेट-श्राप
 ~

 ate  डेमोक्रेसी  मौजूद  थी  ।  wa  जिस  तरह  से  श्री  नाटिकल  RRE  को

 तबदील कर  रहे  हैं  उससे तो  मुझे  ऐसा  लगता  है  जैसे  श्राप  पूर्ण  रूप  से  श्राटोक्रेसी  )  को

 वहाँ  रायज़  कर  रहे  हैं  श्राप  नाटिकल  QRE  को  देखें  तो  वहां  पर  लिखा  ga

 है
 ;

 संघीय  राज्य  क्षेत्र  का  प्रशासन  राष्ट्रपति करेगा  तथा  वह  इस  बारे  उस  मात्रा

 जितना
 कि

 वह  उचित  द्वारा  नियुक्त किये  जाने  मुख्या युक्त

 या  अन्य  प्राधिकारी  के  द्वारा  कार्य  करेगा  प

 तू  राष्ट्रपति  किसी  ऐसे  राज्य  क्षेत्र  के  लिये  भ्रनुच्छेद  २४०  के  अधीन  बनाये  गये  विनियम

 द्वारा  मुख्या युक्त  के  लिये  मंत्रणादाता  र  परिषद्  अथवा  ara  प्राधिकार  बना  सकेगा

 जिस के  काम  विनियम  में  उल्लिखित  हों  (2

 झ्रार्टकल  २४०  इसको  कौर  भी  बजाया कर  देता

 ऐसे  किसी  राज्य  क्षेत्र  की  शांति  कौर  सुशासन  के  लिये  विनियम  बना  सकेगा

 तथा इस  प्रकार  हसीना  कोई  संसद-निर्मित  किसी  विधि  का  अथवा  किसी

 वर्तमान  विधि  जो  ऐसे  राज्यक्षेत्र में  तत्समय  लागू  निरसन  या  संशोधन  कर

 सकेगा  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रख्यापित  होने  पर  उस  राज्य-क्षेत्रਂ  पर  लागू  संसद्
 अ्रधिनियम  के  जैसा ही  बल  प्रभाव  होगा  ।'

 wa  श्राप  मुलाहिजा  फरमायें कि  जब  कांस्टीट्यूशनल  बना  था  उस  प्रेजीडेंट

 साहब  को  यूनियन  की  सारी  एग्जेक्यूटिव  पावस  हासिल

 ।
 इन  एग्जेब  गुटीय  पावर्स  शक्तियों  )  के  अलावा  उनको  झौर जो जो  भ्रातियां  हासिल

 थे  वे
 लेजिस्लेशन

 के  थे
 कौर

 वे  भी  सिर्फ  इस  हद  तक
 कि

 वह  श्रार्डनेंस  ईद

 कर  सकते थे  ।  श्राडिनेंस (  अध्यादेश  )  करने के  भ्र लावा  कौर  कोई भी  लेजिस्लेटिव  पावर्स

 शक्तियां  उनको  हासिल  नहीं  थी  ।  जब  पंजाब  के  अ्रन्दर  यूनियन  का  राज  जब  पेप्सू

 में  यूनियन  का  रूल  टुन्न
 शर

 जब  कोचीन  में  यूनियन  का  रूल  नदी  उस  भी  हम  से  जब

 यह  कहा  गया  कि प्रेजीडेंट  साहब  को  वे  सारी  पावर  दे  दी  जायें
 जो

 नाटिकल  ३४५६  के  नीचे  यूनियन

 के  तहत  जाती
 हैं  उस  वक्त  हमने  तकाजा

 किया
 था

 शर
 एक  तजवीज  पास  कराई  थी  कि  जो

 प्रेजीडेंट  साहब  पास  करेंगे  उसको  भी  इस  हाउस
 की

 एक  कमेटी  जिस  में  कि  उस  इलाके के  सदस्य  )

 तथा  सरे  लोग  होंगे  विचार  करेगी  प्रौर  उस  कानून  के  प्रकार  तरमीम  करने  को  उसको  हक  होगा  ।  तो

 जहां तक
 पार्लियामेंट

 की  कानून  बनाने
 की  पावसं  का  ताल्लुक  हम  नहीं  चाहते  कि  ये  पावर्स  उससे

 छीन  ली  जायें
 ।

 मैं  ae  करता  हूं  कि  हम  wash  लेजिस्लेटिव  पावर्स  को  बरकरार रखने  के  लिये  बेहद

 हूँ
 ।

 मैँ  नहीं  चाहता कि  हमारी जो
 पावस

 तमाम  हिन्दुस्तान  के  लिये

 कानून  बनाने  की  हैं  उनको  किसी  तरह  से
 भी

 एजेंट  को  दे  दिया  जाये  कि  वह  उन  पावसं  को

 साइसं  करे  कौर  कानून  बनाकर  उसे  इम्प्लीमेंट  करे  ।  जहां तक  कानून को  इंग्प्लीमेंट
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 )  करने  का  सवाल  है  ये  पावर  तो  पहले  ही  से  एग्जेक्यूटिव  के  पास  हैं  कौर  प्रेजीडेंट  साहब  के

 पास  हैं
 ।

 मैँ  चाहता हूं
 कि

 यह  उसूल  माना  जाये  कि  जहां  तक  मुमकिन  हो  जितने
 भी  कानूने  तमाम

 भारत के  लिये  बनते  उनके  बारे  में  इस  बिल  में  प्रा टिकल  )  रखा  जाये  कि  वे  तमाम  के  तमाम

 पालियामेंट पास  करेगी  एग्जेक्यूटिव  उसकी  जगह  नहीं  लेगी ।

 जो
 भी  इलाका  पार्टिकल  4&  के  मातहत  यूनियन  गवर्नमेंट  के  मातहत  जाता  है

 उसके  लिये  हम  ने  पालियामेंट को  एम्पावर  किया  हुआ  था  कि  वह  उस  इलाके  के
 लिये | क  ये

 कानून  बना  सकती  है  ।  जो  पुराना  Alea  २४०  है  वह  इस  तरह  से  शुरू  होता

 झ्रनुसूची
 के  भाग  में  उल्लिखित  तथा  मुख्य  भ्रायुक्त  या  राज्यपाल  द्वारा

 ९१  1.0
 प्रशासित  किसी  राज्य  के  लिये  संसद  विधि  द्वारा

 इसके  ऊपर
 नाटिकल  RICH ral के  अन्दर  भी  यहां  यह  दर्ज  है

 कि  प्रेजीडेंट साहब  श्रगर कोई  कार्रवाई

 करेंगे  तो  पालियामेंट  को  एक  तरह  से  दखल  हासिल  होगा  कि  वह  कानून  बनाये  कौर  जो  कानून

 मेंट  बनायेगी  उसी  के  मुताबिक  एग्जेक्यूटिव  गवर्नमेंट  काम  करेगी  |  जो  पार्टिकल २३९  कौर  २४०

 बनाये  जा  रहे  हैं  उन  से  तो  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  यूनियन  टेरिटरीज  कुछ  ऐसी  बन  जाती  हैं  जिन  में

 प्रेजीडेंट  साहब  कौर  गवर्नमेंट  सब  कुछ  कर  सकते  हैं  यहां  तक  कि  कानून  भी  बना  सकते हैं  ।  मैं

 aa  करता  हूं  कि  इसको  जरा  गौर  से  देखे  कौर  जो  श्रोरिजनल  प्रिंसिपल  सिद्धान्त  )  था  कि  दो

 किस्म  की  पावर्स  )  एक  एग्जेक्यूटिव  )  ate  दूसरी  लेजिस्लेटिव जो

 पत्ति  शर  संसद्  को  प्राप्त  हैं  ।  उन  पर  स्टिक  किया  जाये  |  एग्जेक्यूटिव  पावस  तो  प्रेजीडेंट  श्र  गवरनेंमेंट

 को  दे  दी  जायें  प्रौढ़  जो  लेजिस्लेटिव  पावसें हैं  वे  पालियामेंट  के  पास  ही  रहने  दी  जायें  ।  मैं  चाहता हूं

 कि  इस  प्रिंसिपल  से  रिपार्ट
 न

 किया
 जाये

 को
 न

 छोड़ा
 ।

 मैं  जानता  हूं  कि  यह  कहा  जा

 सकता  है  कि  भ्रमर  यह  पावर  एग्जेक्यूटिव  गवर्नमेंट  को  दे  दी  जाये  तो  भी  उस  इलाके  के  जो  रिप्रेजेंटेटिव

 हैं  वे  उस  पर  नुक्ताचीनी  तो  कर  ही  सकेंगे  शौर  वहां  से  कंट्रोल  किया  जा  सकता  है  |  लेकिन

 मर्ज  करता  हूं  कि  इस  में  बड़ा  HH  पड़ता  है  ।  कानून  बनाने  का  पालियामेंट  का  एक  खास  कार्य  हैं

 जब  यह  इसका  एक  खास  कार्य  है  तो  में  चाहता  हूं  कि  किसी  तरह  से  भी  इसके  बारे  में  कांस्टीट्यूशन में  जो

 कुछ  प्रोवाइडिड है  में  जो  कुछ  उपबन्ध  किया  गया  हैं  उसमें  हेर-फेर  न  किया  |

 इस  वास्ते  मेरी  से  गुजारिश  है  सिलेक्ट  कमेटी  की  खिदमत  सें  कि  वह  दफा

 २३६  ३४०  को  खास  तौर  से  गौर  से  देखे  कौर  ऐसा  न  हो  कि  पालियामेंट  की  पा वंस  )

 कम  हो  जायें  |  ऐसा
 तो

 उसको  यहां  पास  कराना  मुश्किल  हो  जायेगा  क्योंकि यह  हाउस

 सारी
 वाडी

 सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न
 कौर

 यह
 अपनी  पावस

 कम  करना
 नहीं

 चाहेगा ।

 जहां  तक  ऐसी  जगहों  का  सावल  जैसे  कि  बम्बई  जहां  के  लोगों  को  पहले  fear

 टिक  राइट्स  अधिकार  प्राप्त  )  रहे  वहां  के  लिये  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  गवर्नमेंट

 कोई  न  कोई  ऐसी  तरकीब  निकालेगी
 कि

 लोगों  को  यह  महसूस  होगा
 कि

 वे  झ्र पनी  हकूमत  में  श्राप  हिस्सा

 ले  रहे  हैं  जो  कि  उसका  नाम  स्टेट  नहीं  होगा
 ।

 अगर  ऐसा  न  हुमा  तो  मुझे  डर  है  कि  जो  हमने  सब  से  पहला

 ्राबजेक्टिव  )  बनाया है  यानी  :

 भारत  के  भारत  को  एक  सम्पूर्ण  प्रभुत्व--सम्पन्न  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य
 }

 बनाने के  लिये

 rr  c>
 हम  उसके  खिलाफ  जायेंगे  अर  इसके  मानी  ष्  गे  किर  ह  न्दुस्तान  की  टैरीटरी

 का  एक  बहुत  बड़े  चंक

 डेमॉक्रेटिक  रिपब्लिक  के
 डिस्क्रिप्शन  व्यवस्था  )  को  संसर  नहीं  कर  सकेगा  ।  इस  लिये
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 [  पंडित  ठाकुरदास  arta

 मेरी  सिलेक्ट  कमेटी से  निहायत  अदब से  गुजारिश है  कि  वह  R€  शआर  २४०  की  तरफ  खास

 तवज्जह द  ।

 इसके  ग्र लावा मैं  दफा  RXo  ए०  पर  कराता  हूं  जो
 कि  gas  २०  में  रखी  गयी  है

 ।  इसके

 अल्फाज  इस  तरह पर  हैं

 प्रत्येक  राज्य  राज्य  के  भ्रमर  प्रत्येक  स्थानीय  प्राधिकार  यह  प्यास  करुगा

 जो  डाइरेक्टिव  प्रिंसिपल  के  भ्रल्फाज  हैं  वही  इसमें  हमको  नजर  रहे  ये  सेफगार्ड  )

 राज  नहीं हैं  |  ड्राप  लिंग्वस्टिक  माइनारिटीज  अल्प  को  वाकई

 सेफ गा डड देना  चाहते  तो  उसके  दसरे  होने  चाहिये  ।  एस०  करार सी  ०  बहत  से  सकेगा

 दिय ेहैं  ।  मगर  गवर्नमेंट  उनको  देना  चाहती हैं
 तो

 उनको  कानून
 की  शक्ल दी  जान

 चाहिये  प्रौढ़  उनको  कहीं
 न  कहीं  लिखा

 जाना
 वह  tl  हमने  देखा

 कि  ai
 जो  बिल  हमन ेसिलेक्ट

 कमेटी को  भेजा है  उसमें  किसी  tas  का
 जिक्कुमहीं

 है  ।  इस  में  भी  fag  इलाज  349 Fy में  एक

 सेफगाड का  जिक्र  है  अव्वल  तो  मैं  गवर्नमेंट  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कीजो  सकेगा
 दिये  जाते  हैं

 उनको किसी  कानून  में  किसी  कायदे  किसी  कम्पेंडियम  में  या  किसी  तहरीरी  इन्शयोरेंस में
 दर्ज

 किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  तो  चाहता  था  कि  श्राप  उनको  कांस्टीट्यशन  में  ही  रखें  प्रौढ़  ऐसा  बाप  बड़ी

 श्रासानी से  कर  सकते  कहीं  न  कहीं  इनको  रखा  जाना  चाहिये  ।  यहां पर  जो  यह  सकेगा  दिया

 जा  रहा  हैं  यह  जाहिरा  सेफगाड  है  ।  इसके  अ्रल्फाज ह हैं
 15.0

 प्रत्येक  राज्य कौर  राज्य  के  भ्रमर  प्रत्येक  स्थानीय  प्राधिकार यह  प्रयास  करेगा

 जहां  कहीं  सफाई  दिया  जाता  है  वहां  यह  लिखा  जाता है
 ी

 प्रत्येक  राज्य  का  यह  कत्तव्य  होगा

 जो  प्रल्फाज  आपने  यहां  रखे  हैं  उनका  मतलब  तो  यह  है  कि  यह  एक  डाइरेक्टिव  प्रिंसिपल  है  ।

 में  यह  मानने  कौ  तैयार  हूं  कि  श्राप  जो  यह  सेफ गाडे  दे  रहे  हैं  इसको  इम्प्लीमेंट  करने में  बहुत  मुश्किल

 होगी  ।  हो  सकता  है  कि  एक  छोटी  सी  स्टेट  में  ऐसे  लोगों  का  एक  खानदान  है  जो  कि  वहां  की  जबान

 नहीं  जानते  ।  तो  उस  खानदान  के  एक  या  दो  लड़कों  के  लिये  इन्तिज़ाम  बहम  पहुंचाना  मुश्किल

 हो  सकता है  ।  बड़े  शहरों  में  जैसे  दिल्ली  वगैरह  वहां  तो  यह  मुमकिन  हो  सकता  है  क्यों  कि  वहां

 इस  तरह  के  काफी  लड़के  होंगे  |  wed पहने  ही  इस  सेफ गार्ड को  काफी  फ्लेक्सिबिल

 रखा है  प्रोवाइड  एडीक्वेट  सुविधाओं  का  उपबन्ध करने  के  लिये  )  मैं  नहीं

 जानता  कि  इसका  क्या  मतलब  है  ।  मगर  श्राप  इसको  डाइरेक्टिव  प्रिंसिपल  रखना  चाहते  हैं  तो  साफ

 प्रो  ग्रगर झाप सचमच सचमुच  में  सेफगाडं  देना  चाहते  हैं  तो  इसे  दुरुस्त  कीजिये |

 पंडित  के७  सो०  शर्मा  भैरव--दक्षिण )  यह  निदेश  के  रूप  में  होना  चाहिये

 पंडित  ठाकर  दास  भावना  ता  जा  फि  मेरे  मित्र  कहत ेहैं  वह  घात  निदेशक  तत्व  में

 पानी  चाहियें  |  तो  में  सिलेक्ट  कमेटी  की  खिदमत  में  अ्रदब  से  भ्रम  करूंगा  कि  इस  तरफ  खास

 दे  कौर  अगर  पफ गाड़  देना  है  तो  उसको  ठीक  तरह  से  रखे  |

 श्र  साथ  ही  में  श्री  करूंगा  कि  जो  भी  ०५  ड्राप  देते  हैं  उनके  लिये  इस  बिल  में  एक  प्राचीन

 बनाना  चाहिये
 |  इसके  न्याय  उनको

 लिखा  जाये
 ।

 आपने  डिप्रेशन  क्लासेज  वर्गों  wiz  दिड्यूल्ड

 area  को
 dame  दिये  उनको  कांस्टीट्यूशन  की  भ्रार्टिकिल  १६ में

 ae
 रख  दिया  हैं  ।  श्राप  ने  उनको  कहां-कहां  रिप्रेजेंटेशन  )  करने  दिया  है  वह  कांस्टीट्यूशनल

 में  लिख  दिया  है
 ।

 अगर  are  सच्चे  मानों  में  atiatcea a  माइनारिटीज  को  सकेगा  देना  चाहते  हैं  तो

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 २७  १९५६  QaoYy संविधान  संशोधन )  विधेयक

 x
 उनको  भी

 लिख  दीजिये  ताकि  नगर  कल  को  श्राप  उनको  पूरा  न  करें  तो  वे  श्राप  की  खिदमत  में  हाजिर

 होकर  कह  सकें
 कि

 आपने  यह  वादा  किया  था  सब  इसे  पूरा  कीजिये  |  मैं  aa  से  करना  चाहता

 हूं  कि एस०  करार  सी०  ने  लिखा  है  कि  उन्होंने  जो  सेफगार्ड  लिंग्विस्टिक  माइनारिटीज  के  लिये  लिखे

 हैं  वे नाकाफी  हैं
 ।

 उन्होंने  कहा  है
 कि

 मगर  श्राप  प्रौढ़  सेफ गार्ड  बना  सकें  तो  बनायें  ।  मैं  ने  परसों

 एक  सेफ गाडे  का  जिक्र किया  था  शर
 उसको  मैं  फिर  दुहरा  देना  चाहता  हूं  ।  लिंग्विस्टिक्स

 रिटीज
 को

 शिकायत
 है

 ।  उनके साथ  तक  इन्साफ  नहीं  हुमा  है  ।  आपने  दस  वर्ष  के  लिये
 डिप्रेशन

 क्लासेज
 को  खास

 रिप्रेजेंटेशन
 दिया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसी  तरह  से  श्राप  लिग्विस्टिक  माइनारिटीज

 के  लिये
 भी  इन्तिज़ाम  कीजिये |  जब  तक  वे  दूसरों  के  बराबर  नया  जायें  उनके  साथ  बराबरी  का  बरताव

 करना  ठीक  नहीं  होगा
 ।

 मैं  एक  पिछड़े  इलाके  से  कराता  हूं  ।  वहां  सालों  से  न  कोई  सड़कें  न  रेलें

 न  वहां  ऐजुकेशन  का  इन्तिज़ाम  न  सेनीटेशन  का  इन्तजाम  है  कौर न  वहां  पानी  का  इन्तिज़ाम

 न  वहां  वालों
 को  बड़ी  नौकरियां मिलती  हैं  ।  वहां  का  कोई  श्रादमी  डिप्टी  कमिश्नर नहीं

 पेंडेंट
 tra  नहीं  सेक्रेटरी  नहीं है  ।  मैं  भ्र दब से  भ्रम  करूंगा  कि  दस  बरस  तक  उनको  स्पेशल

 क र
 रिप्रेजेंटेशन

 दिया  जाये  कौर  उनके  लिये  इस  कानून  में  सेफ गार्ड  रखें  नगर  बिजनेस  मीन

 करते  जरगर  सिफ॑  लीपा  करना  चाहते  हैं  श्राप  को  कुछ  देने  की  नीयत

 नहीं है  तो  साफ  कह  दीजिय े।

 इसके  अलावा  मैं  २१  की  तरफ  श्रापकी  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  जिस  में  कि

 wa  प्रौढ़  पंजाब  के  लिये  खास  प्रोविजन  किया  गया  है  ।  मेरी  अदब से  दरख्वास्त है  कि  हमारे  होम

 मिनिस्टर  साहब  हाउस  की  टेबल  पर  एक  पेपर  रखें  श्र  हमको  बतलायें  कि  यह  रीजनल  कमेटीज

 शिक  क्या  चीज  न  जाने  दूसरे  मेम्बर  साहिबान  ने  इनका  क्या  मतलब  समझा  है  कि  वे

 कहते  हैं  कि  इनको  बम्बई  भ्र  दूसरे  इलाकों  के  लिये  भी  बनाया  जाये  ।  मैँ  चाहता  हं  कि  हमको  इनके

 बारे  में  बतलाया जाये  ताकि  हम  समझ  लें  कि  श्राप  क्या  करना  चाहते  हैं  ।  मेरी  नाकिस  राय  में  तो  way

 गवर्नमेंट  के  अपने  दिमाग़  में  भी  यह  बात  साफ  नहीं  है  कि  रीजनल  कमेटीज  जोनल  afar

 के  कया  पावर्स  होंगे  उनको  क्या  प्राथारिटी  होगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जब  हमारे  होम  मिनिस्टर

 साहब  जवाब
 दें  तो  जो  कुछ  उनकी  राय  हो  वह  हमको  बतला  दें  ताकि  हमको  मालूम हो  कि  वे

 क्या

 चीज  बनाना  चाहते  हैं  |  कांस्टीट्यूशन की  श्रार्टिकिल २६३  में  प्रेसीडेंट  को  अ्रख्तियार  है
 कि

 वह  स्टेट्स

 के  लिये  बार्डर  डिस्पूट्स  भ्रौर  कुछ  atk  चीजों  के  लिये  जोनल  काउंसिल  जैसी  संस्था  बना  सकते  हैं
 |

 अरब  श्राप  जो  जोनल  काउंसिल  रहे  हैं  क्या  वह  उसके  मुख्तलिफ  होगी  ।  कौर  प्यार  वह  मुख्तलिफ

 होगी  तो  एक  ही  चीज  के  लिये  दो-दो  काउंसिलें  हो  जायेंगी  ।  मैं  समझता  हुं  कि  sare  नई  जोनल

 काउंसिल  रखना  चाहते  हैं  प्रौढ़  भ्रार्टिकिलि  २६३  की  काउंसिल  नहीं  रखना  चाहते  तो  उस  श्रारटिकिल

 को  ही  हटा  are  नगर  श्राप  श्रार्टिकिल  २६३ को  कायम  रखना  चाहते  हैं  तो  इस  जोनल

 काउंसिल  को  हटा  दीजिये  |  जब  हमारे  नेशनल  लीडर्स  ने  देखा  कि  एस
 ०

 कार  सी  ०
 रिपोर्ट के  बाद  मुल्क

 q  फि  fixe  टेडेंसीज  भावनायें  )  पैदा  हो  गयीं  तो  उनके  दिमाग  में  जोनल  काउंसिल

 प्रतिक्रिया के  रूप  में  करायी  ।  लेकिन  इनकी  क्या  पावस  होंगी  यह  wail  हमारे  सामने  ठीक  से  नहीं  भराया

 हैं  ।  राज  स्टेट्स  की  हालत  यह  है  कि  एक  तरफ  तो  हमारा  कांस्टीट्यूशन  इधर  वहां  पर  सेंटर
 का

 रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर  बैठा  इधर  लोकल  लेंजिस्लेचस  विधान  मण्डल )  हैं  ।  जब  तक

 श्राप  इन  सब  की  पावर्स  ठीक  तरह  से  डिफाइन  नहीं  करेंगे  तब  तक  श्राप  का  काम  नहीं  चल  सकेगा  |  इधर

 आपने  लिंग्विस्टक  माइनारिटीज  के  लिये  रीजनल  कमेटीज  रखी  हैं  ।  जरगर  रीजनल  कमेटीज  में  कौर

 जोनल  काउंसिल  में  किसी  बात  पर  झगड़ा  होगा  तो  उसका  फैसला  कौन  करेगा  ।  श्राप  की  जोनल

 काउंसिल  के  ११  मेम्बर  होंगे  ।  उत्तरी  जोन  के  लिये  जो  काउंसिल  होगी  उसमें  तीन  मेम्बर  काश्मीर  से

 तीन  राजस्थान  से  aaa  ait  तीन
 पंजाब

 के  होंगे  ate  दिल्ली  का  ate  हिमाचल  प्रदेश
 का

 एक-एक  झ्रादमी  होगा  ।  इसके  फैसले  मैजारिटी  से  होंगे  ।
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 [  पंडित  भार्गव  |

 एक  हमारे  सेंटर  के  आनरेबल  मिनिस्टर  हुये  प्रौढ़  इस  तरह  वहां  पर  १२ मेम्बर हो  गये  ।

 फर्ज  कीजिये  कि  पंजाब  के  चीफ  मिनिस्टर  उनके  साथी  वजीरों  के  दिमाग़  में  एक  चीज  हे  वह

 मेजारिटी  से  वहां  हार  जायें  तो  कैसे  वह  चीज  उनकी  इम्प्लीमेंट  होगी ?  लेजिस्लेचर  की  सपोर्ट

 उनको  हासिल  है  कौर  चीफ  मिनिस्टर  के  साथ  दोनों  वज़ीर  उस  चीज  के  लिये  सहमत  हैं  शौर  वह  एक

 चीज  करना  चाहते  हैं  जब  कि  दूसरे  €  आदमी  जो  कौर  जगहों  के  वज़ीर  हैं  वह  उनसे  सहमत  नहीं  होते

 तो  उनका  फैसला  कैसे  अमल  में  जायेगा  ?  श्राप  कहतें  हैं  कि  यह  बोर्ड  होगा  जिस  के  कि

 मानी  यह  हुये  कि  लेजिस्लेचर  के  ऊपर  गवर्नर  के  ऊपर  जो  बाडी  होगी  वह  महज  एडवाइजरी  मैं

 समझता  हूं  कि  इस  से  ज्यादा  मज़ाक  की  बात  कौर  किसी  कांस्टीट्यूशनल  में  नहीं  हो  सकती  |  भ्रमर

 एक  इस  तरह  की  बाडी  बनाते  हैं  तो  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  उस  बाडी  को  श्राप  ठीक से  बनाइये

 ait  उनको  स्टैचुटरी  पावस  शक्तियां  )  उनको  पावर्स या  तो  सेंटर  से

 निकाल  कर  दीजिये  या  स्टेट्स  (  राज्यों  )  से  निकाल कर  दीजिये  जो  कि  उस  लेजिस्लेचर से  कंट्रोल

 न  हो  कौर  जब  ऐसी  चीज  बनायेंगे  तभी  वह  ठीक  से  वक॑  कर  सरकेगी  ।  जोनल  कौंसिलों  का  बनाया

 जाना  मुझे  पसन्द  है  श्र  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसी  कोई  चीज हो  ताकि  हर  एक  प्राविस  की  श्रलहिदा  होने

 की
 जो

 टेंडेंसी
 वह  दूर  हो  सके  ।  मैं  इस  तरह  की  कौंसिलों की

 स्थापना
 कों  सही  कदम

 समझता हुं  शर इन जोनल इन  जोनल  कौंसिलों  की  स्थापना
 को  मैं  एलेक्स  श्राफ  यूनिटी  गवर्नमेंट  समझता हूं

 शर  प्रगर  इनको  बनाते  झ्रापके  दिमारा  में  वह  नक्का  तब  तो  में  समझता हूं  कि  श्राप  ठीक

 बात  कर  रहे  यश  ae  जोनल  कौंसिलें  उपयोगी  सिद्ध  होंगी  वरना  मुझे  नजर  जाता है  कि  यह  जो

 श्राप  की  जोनल  कौंसिल  हैं  यह  श्राहिस्ता-भ्राहिस्ता  छोटी-छोटी
 प्रिसिपैलिटीज  बन

 कौर  चार-चार  प्राविसज  का  ्  बत  कर  इनके  अ्रन्दर यह टेंडेंसी यह  टेंडेंसी  wl  जायगी  कि  यह  सेंटर  से

 बिलकुल  इंडिपेंडेंट  हो  जायें  उस  हालत  में  मैं  कह  नहीं  सकता  कि  हमारे  की  हालत क्या  होगी

 मैं  तो  चाहता  हुं  कि  श्राप  ऐसी  जोनल  कौंसिलें  रखिये  जिन  का  कि  सेंटर  से  गहरा  ताल्लुक  हो  प्रौढ़  सेंटर

 ar  जोनल  कौंसिल  के  दरमियान वैसा  ही  सम्बन्ध  हो  जैसा  कि  पेट  में  एक  बच्चे  का  मां  के  साथ

 सम्बन्ध  होता  हैं  वरना  श्राप  की  यह  कंटिनुएटी  खत्म  हो  गई  तो  ऐसी  हाईब्रिड  चीज

 बन  जायेगी जिस  को  कि  कंट्रोल  करना  मुश्किल हो  जायगा  ।  इस  वास्ते  में  भ्र दब  से  ae  करूंगा  कि

 इस  तरह  का  एक  सही  नक्शा  खींच  कर  रीजनल  कौंसिल  बनाई-जानी  चाहियें  ।  जोनल  कौंसिलों

 का  कांस्टीट्यूंबन  में  कहीं  जिक्र  ही  नहीं  इस  वास्ते  मैं  ज्वाइंट  सिलेक्ट  कमेटी  से  कपिल  करूंगा  कि

 वह  इस  बारे  में  विशेष  ध्यान  दे  |

 हाईकोर्ट  के  बारे  में  एक  चीज  जिस  के  ऊपर  मेरी  दिलचस्पी  बिलकुल  साफ  है  प्रौढ़  वह  यह  कि

 को  यह  तमीज  कि  कोई  जज  तो  तीन  हजार  पाये  प्रौढ़  कोई  ढ़ाई  हजार  इस  भेदभाव  को

 श्राप को  रवा  नहीं  रखना  चाहिये  |  राजस्थान  हाईकोट  की  बाबत  जहां  कि  मैं  पहले  प्रैक्टिस भी  कर

 चुका  यह  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  राजस्थान  हाईकोर्ट के  जजेज  किसी भी  हाई

 के  जजेज  से  कभ नहीं  वहां की  बार  के  बारे  में  इसके  भ्रन्दर  कई  जगह  पर  दर्ज  है  कि  वह  एफिशिएंट

 नहीं  हैं  प्रौर  वहां  पर  काफी  ०  भी  नहीं  होती  मैं  इसको  सही  नहीं  मानता  ।  मुझे  केरल  भ्र

 मसूर  का  पता  नहीं  ।  लेकिन  जब  कि  एक  जगह  का  जज  दूसरे  हाईकोर्ट  में  तबदील होकर  भेजा  जा  सकता

 है  तो
 मैं  पूछना  चाहता  हं  कि  उस  हालत में  दो  हजार  पाने  वाला  श्र  तीन  हजार  पाने  वाला

 जज  |... कि  दोनों  बराबर-बराबर बैठेंगे  श्र  मैं  तो  कहूंगा  कि  भले  ही  थोड़ा  रुपया  ज्यादा  खर्चे  हो
 जाय

 लेकिन  जजेज  को  सैलरी  के  मामले  में  एक  लेवल  पर  ले  चाहिये  ।  को  रुपया

 बचाना  ही  है  तो  मैँ  कहूंगा  कि  तीन-चार  हजार  रुपये  की  यह  जो  ऊपर  की  सीलिंग  लगाना  चाहते

 तो  सीलिंग से  ऊपर  वालों की  श्राप  तनख़्वाहों  में  थोड़ी  कमी  कर  सकते  हालांकि मैं  हाईकोट  के
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 जज
 की  तनख्वाह कम  करने  के  हक  में  नहीं  दौर  हाईकोर्ट  के  जजज  की  तनख्वाह  कम

 करना
 में

 पब्लिक  क्लैमिटी  से  कम  नहीं  समझता  ।  लेकिन  साथ  ही  मैँ  यह  भी  साफ  कर  दूं  कि  मैं  यह  नहीं

 कि
 एक  ही  हाईकोर्ट  में  जजेज  की  तनख़्वाहों में  भेदभाव  हो

 श्री  एन०  राबिया  (  मैसूर  रक्षित  शभ्रनूसुचित  जातियां  )  मेरा  भ्रौचित्य  प्रश्न हैं  ।  कल

 जब  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  थे  तब  हमने  कहा  था  कि  भाषणों की  समय-सीमा  १०  मिनट कर  दी

 जाये  जिस  से  ग्रसित  सदस्य  बोल  सकें  |

 श्रिया  महोदय  :  मैं  दस  मिनट  का  समय  दंगा  ।

 पंडित  Fo  सी ०  शर्मा  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  सदस्यों  को  दिया  जायेगा

 महोदय  :  उन्हें  बोलने  का  मिल  सकता  हैं  |

 हमने  ग्राम  देश  को  सम्पत  प्रभुत्व  सम्पन्न श्री  ao  ato  एल०  नसीम

 लोकतन्त्रात्मक  गणतन्त्र  घोषित  किया है  ।  हमारा  उद्देश्य  सामाजिक  कौर  भ्रामक  न्याय को

 उचित  करना  ait  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  को  बनाये रखना  है  ।  इस  के  लिये  देश की  एकता  रोक

 |  ह
 रक  पख  कौर  श्रेणी  के  राज्यों  के  वर्गीकरण  का  मिटाया  जाना दुखता  श्रावक  हैं  ।

 एक  ठीक  कार्यवाही  लेकिन  हमने  संघीय  राज्य  कष्  का  निर्माण क्यों  किया है  ?

 पिछले  कई  वर्षों  से  मणिपुर  ale  त्रिपुरा  लोकतन्त्रात्मक  शासन  की मांग  कर  रहे  थे  ।  वे  रानी

 स्थानीय  विधान  सभायें  कौर  परिषदें  चाहते  थे  ।
 लेकिन  हमने  उन्हें  संघीय

 प्रदेश बना  दिया  हैं  ।

 हिमाचल प्रदेश  प्रौढ़  दिली  को  भी  हमने  संघीय  राज्य  क्षेत्र  में  रख  दिया है  ।  हमने  इनकी  लोकतन्त्रात्मक

 संस्थानों  का  विचार  नहीं  किया  हैं  ।  इतना ही  इन  पर  संसद्  का  पर्यवेक्षण नहीं  राष्ट्रपति

 के  हाथ  में  ही  इनके  प्रशासन  की  पूरी  क्ति  रहेगी  |

 माननीय  गह-कार्य  मंत्री  को  इस  भूल  का  सुधार  करना  प्रौढ़  इसके  लिये  aaa  समिति

 में  चर्चा  के  समय  उन्हें  लोकतन्त्र  को  बनाये  रखने  के  दृष्टिकोण  से.ही  उसका  पथ-प्रदर्शन  करना  चाहिये |

 की  एकता  प्यार  सफलता  के  हित  हमें  राज्यों  का  पनगंठन  इस  प्रकार  से  करना  चाहिये  कि

 प्रत्येक राज्य  प्रेरक  पड़ोसी  राज्यों  के  साथ  झ्रापसदारी  के  सम्बन्ध  बना  कर  रह  सके  |  सीमा-क्षेत्रों

 के  सम्बन्ध  में  जो  एक  दूसरे  के  विरोधी  दावे  किये  जा  रहे  उन  से  राज्यों  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  स्थापित

 नहीं  हो  सकते  ।  हमें  इन  दावों  के  बारे  में  एक  ही  बार  भ्रान्ति  रूप  से  निबटारा  कर  देना  चाहिये

 लिये  राज्य  gated  विधेयक  के  उस  मल  प्रारूप  में  एक  सीमा  योग  का  उपबन्ध  किया  गया

 जिसे  विभिन्न  विधान  मण्डलो ंके  पास  उनकी राय  जानने  के  लिये  भेजा  गया  था  ।  लेकिन  श्राइचये

 तो
 इस  बात  का  है  कि  सरकार ने  इस  लेंगें-सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करते  समय  उस  उपबन्ध को  हटा

 दिया हैं  ।  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  सीमा  विवाद  उठने  पर  उनके  लिये  अलग-भ्रमण

 सीमा  झ्रायोगों  की  नियुक्ति  करने  से  उनके  निबटारे  में  अधिक  समय  लग  जायेंगी  कौर  स्वाभाविक

 है  कि  उससे  कटता  कौर  भी  बढ़  जायेगी  ।  इसी  लिये  हमें  इस  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक में  उस  खण्ड  को

 फिर  सें  जोड़  देना  या  हमें  संविधान  में  ऐसा  एक  क प्रनुच्छछ्द ्  जोड़  देना  चाहिये  ।

 कुछ  सहयोगी  बड़े-बड़े  राज्यों  या  बहुभाषीय  राज्यों  के  पक्ष में  लेकिन कई  राज्यों  को

 मिलाकर  बड़े-बड़े  राज्यों  की  स्थापना  के  लिये  कुछ  शर्त  तो  होनी  जैसे  कि  यदि  एक  अवधि

 के  लियें एक  राज्य  का  व्यक्ति  मुख्य  मंत्री  बनता  तो  अगली  अवधि  में  दूसरे  राज्य  का  बनेगा  ।  लेकिन

 यदि  इस  प्रकार  मिलाकर  बनायें  गये  बड़े  राज्य  के  एक  प्रदेश  विद्वेष के  लोग  यह  मांग  उठाते  हैं  कि

 वहां  की  नियुक्तियों  के  लिये  उसी  प्रदेश  के  व्यक्ति  लिये  तो  फिर  हम  उसे  संविलय  कैसे  कह  सकते

 संविलूय  तो  हम  इसी  लिये  कर  रहे  हैं  कि  भारत  के  प्रत्येक
 नागरिक

 के  दिमाग़ में  एकता  की  भावना

 उत्पन्न हो  प्रौर  प्रादेशिक  भावनायें  न  रहें  ।  इस  प्रकार  की  मांगों  से  तो  वह  उद्देश्य  नष्ट  हो  जाता है  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्र  एस०  वी०  एल०  नसीहत  |

 मान लीजिये  कि  श्राप  बिहार  ate  परिचित  बंगाल  को  मिलाकर  बनाये  हुए  बड़े  राज्य
 को

 बिहार  संयुक्त  राज्य  के  नाम  से  पुकारते  हैं  तो  इसमें भी  बिहारी  कौर  बंगाली
 की

 भावना
 तो  बनी  ही

 रहती है  ।  इसे  संविलय  तो  नहीं  कहा जा  सकता  ।  मैं  बड़े-बड़े  राज्यों  कौर  बहुभाषीय  राज्यों  के

 पक्ष  में तो  पर  उसके  लिये  गारंटियां  नहीं  मांगनी  क्योंकि  उनसे  परस्पर  सन्देह
 की  भावना

 पैदा  होती  है  ।  मैं  स्वेच्छापूर्वक  होने  वाले  संविलय  के  पक्ष  में
 उससे  परस्पर  विश्वास

 की  भावना

 को  बल  मिलेगा
 न्

 उच्चतम  न्यायालयों  सम्बन्धी  उपबन्धों  को  लीजिये  ।  हमें  विधि  बीवियों  में  यह  भावना

 उत्पन्न  करनी  चाहिये  कि  यदि  उनमें  से  किसी  को  राष्ट्रपति  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश
 नियुक्त

 करे  तो  उसे  वह  एक  बड़े  सम्मान  की  बात  समझें  ।  हमें  उनमें  देश  भक्ति  की  भावना  पैदा  करने  की

 कोशिश  करनी  att  इसके  स्थान  पर  उनके  वेतन  बढ़ाने  की  नहीं  ।  उच्च  न्यायालयों  सम्बन्धी

 संशोधनों  की  जांच  इसी  दृष्टिकोण से  की  जानी  चाहिये  ।  यह  पद  उन्हें  देश  के  हित  के  विचार
 से  स्वीकार

 करना  ऊंचे  वेतनों  के  विचार  से  नहीं  ।

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक ने  कुछ  वर्तमान  उच्च  न्यायालयों  को  हटा  देने की  व्यवस्था की  है

 उसमें इन  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  भविष्य  की  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं की  गई  है  ।  इसके

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक
 या

 संविधान  (  नवां  संशोधन  )  विधेयक  में  यह  व्यवस्था
 की

 जा  सकती

 है  कि  राष्ट्रपति  इन  न्यायाधीशों  को  उन  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्त  कर  सकें  जो  अस्तित्व में  रहेंगे  ।

 अरब  विधान  परिषदों  प्राता  है  ।  इस  विधेयक  में  झ्रांध्य-तैलंगाना  राज्य  के  लिये  एक

 परिषद्  की व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  यह  तो  ठीक  पर  यही  उपयुक्त  समय  हैं  कि  हम  सभी  राज्यों

 में  विधान-परिषदों  को  समाप्त  कर  क्योंकि  इन  पर  धन  का  ही  होता  है  ale  इनका  निर्वाचित

 विधान  सभाओं  पर  कोई  खास  प्रभाव  भी  नहीं  पड़ता  उनसे  विधानों के  स्वीकृत  होने  में  विलम्ब

 श्रव्य  हो  जाता है  ।

 विधेयक  में  जोनल  परिषदों  का  कोई  भी  उल्लेख  नहीं  है  ।  लेकिन  इन  पर  भी  धन  का  अपव्यय

 ही  होता  है  ।  भारतीय  गणतन्त्र  का  राष्ट्रपति  ही  राज्यों कौर  जनता  की  एकता  का  प्रतीक है  ।  विभिन्न

 राज्यों के  हितों  से  सम्बन्धित  मसले  केन्द्र  द्वारा  बड़ी  areal  से  निबटाये  जा  सकते  हैं  ।  इन  जोनल

 परिषदों  की  कोई  शरीक  उपयोगिता  भी  नहीं है  ।

 यह  सच  है  कि  सम्बन्धित  राज्यों  के  कुछ  प्रदेश  प्रादेशिक  समितियों  की  स्थापना की  मांग  करते

 लेकिन क्या  हम  उन  अल्पसंख्यकों  में  उनके  हितों  की  रक्षा  के  प्रति  विश्वास  उत्पन्न  नहीं  कर  सकते ?.

 क्या  प्रादशिक  समितियों  को  संविधि  में  सम्मिलित  कर  लेना  इस  बात  को  सदा  के  लिये मान  लेना  नहीं

 हूं  कि  एक  राज्य  की  जनता का  एक  भाग  दूसरे  भाग  पर  विश्वास  नहीं  रखता है  ?  मेरा  विचार  है  कि

 इन्हें  संविधि  में  नहीं  रखा  जाना  प्रादेशिक  समितियां  पारस्परिक  समझदारी क  आधार

 गठित  की  जा  सकती  हैं ।

 मंत्री
 :
 मैं  संयुक्त  समिति  का  एक  सदस्य  हूं  ait  मैं  इस  विधेयक

 के  कतिपय  प्रस्तावों  के  गुणावगुण ों  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहूंगा  ।  एक  चीज़  है  जिसके  बारे

 में  कुछ  कहना  मैँ  समझता  हुं
 कि

 मेरा  कत्तव्य  है
 ।

 विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  att  के  इस  प्रस्ताव  में  एक  सामान्य  खण्ड  है  कि  अन्य  बातों

 में  संसदीय  समितियों  से  संबन्धित  इस  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियम  उन  रूपभेदों  कौर  परिवर्तनों

 के  साथ  ही  जो  कि  श्रध्यक्ष  द्वारा  किये
 लागू

 ।  यहीं  प्रक्रिया  रही  कौर  काफी  अधिक  समय

 मूल  अंग्रेजी  में
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 से  संयुक्त  समिति  को  सौंपे  जाने  वाले  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  वे  महत्वपूर्ण  विधेयक  रहे  या

 न
 रहे  हों--इसी  प्रक्रिया  का  भ्रनुसरण  किया  जाता  रहा  है  ।  स्थिति कया  है  ?  संयुक्त  समितियों  की

 कार्यवाही  के  पथ-प्रदर्शन  के  लिये  नियम  बनाये  गये  लेकिन  इस  पर  भी  कभी-कभी  यह  हो

 जाता हैं  कि  किसी  मामले  विशेष  में  उनमें  कुछ  परिवर्तन किये  जायें  ।  इसीलिये सतकंता  के  तौर  हम

 सदा  ही  एक  ऐसा  खण्ड  रखते  ara  हैं  जिससे  कि  प्रक्रिया  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  किसी  भी  कठिनाई

 को  दुर  किया  जा  सके  ।  स्वाभाविक  ही  है  कि  हम  उस  समय  उसे  समिति  के  सभापति  पर  ही  नहीं  छोड़ना

 चाहते  हैं  इसीलिये  हम  कहते  हैं  कि  अध्यक्ष  द्वारा  किये  हुए  परिवर्तनों  के  साथी  ।  इसीलिये  यदि

 कोई  परिवर्तन  करने  की  शझ्रावश्यकता  पड़ती  है  तो  सभापति  को  उसकी  कौर  अ्रध्यक्ष  का  ध्यान  आर्कषित

 करना  पड़ता  है  प्रौढ़  भ्रध्यक्ष  वह  परिवर्तन  कर  देगा  |

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  कामत  का  प्रस्ताव तो  विचित्र  यदि वे  यहां  होते तो  मैं  उनसे  आग्रह

 करता  कौर  पूछता  कि  वे  जो  कुछ  भी  करना  चाहते  हैं  वास्तव  में  उसका  शभ्राद्यय  क्या  है  ।  उन्होंने  तीन

 संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  पहला  तो  यह  कि  द्वारा  किये  गये  परिवर्तनों  कौर  रूपभेदों  के  साथ

 इन  शब्दों  को  हटा  दिया  जाय  ।  इसका थे  तो  यह  है  कि  उनका  संशोधन  स्वीकृत  हो  जाने  के  बाद  समिति

 का  सभापति  केवल  उन  नियमों  से  ही  बाध्य  रहेगा  जो  कि  पहले  बनाये  जा  चुके  हैं  कौर  उन  नियमों  में  कोई

 भी  परिवर्तन  या  रूपभेद  करने  का  अधिकार  किसी  को  भी  नहीं  रहेगा  ।  हमेशा  ही  परिवर्तन या  रूपभेद

 करना  आवश्यक  नहीं  होता  लेकिन  उन्होने  स्वयं  माना  हैं  कि  यदि  किसी  कारण  से  ऐसा  करना  श्राव्य

 हो  जाये  तो  यह  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  कौर  अत्यावश्यक  है
 ।

 वे  यही  चाहते  हैं  कि  परिवर्तन  करने  की

 प्रक्रिया को  कठिन  बना  दिया  जाय  जिससे  कि  यह  शक्ति  उपलब्ध  न  रहे  ।.

 उनका  दूसरा  वैकल्पिक  संशोधन  यह  है  कि  यदि  उनका  पहला  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जाता

 है  तो  परिवर्तन  करने  की  शक्ति  भ्रध्यक्ष  को  लोक-सभा  को  होनी  चाहिये  ।  इसका  wa  यह  है  कि

 यदि  समिति  का  सभापति  किसी  समय  यह  समझता  है
 कि

 नियमों  में  कुछ  परिवर्तन  किया  जाना

 तो  वह  परिवर्तन  श्रध्यक्ष  नहीं  कर  सकेगा  बल्कि  उस  सारे  मामले  को  लोक-सभा  के  सामने  लाया  जायेगा

 क्यों  ?  यह  इसलिये  नहीं  कि  उसको  विषय  वस्तु  के  कारण  ऐसा  करना  आवश्यक  बल्कि  केवल

 लिये  कि  सभापति  चाहता  है  कि  उसमें  कुछ  परिवहन  किये  जायें  या  समिति  उसमें  कोई  परिवर्तन  करना

 चाहती  गौर  जो  कार्य  स्वाभाविक  रूप  से  अध्यक्ष  पर  ही  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  |

 जो  भी  भ्रध्यक्ष  ही  इस  लोक-सभा  के  विशेषाधिकारों  का  संरक्षक  इस  संसद्  का  सारा

 कार्य  इसी  झ्राधार  पर  चलाया  जा  रहा  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  एक  ऐसे  पूर्णरूपेण  प्रक्रिया

 सम्बन्धी  मामले  में  इतना  alan  संदेह  क्यों  किया  जाये  कि  वे  यहां  तक  कह  बैठें  कि  या  तो  उसके  महत्व

 के  कारण  या  कुछ  प्राय  कारणों  इस  मामले  विशेष  में  उसे  लोक-सभा  के  सामने  ही  पेश  किया  जाना

 चाहिये  ।  इससे  तो  स्पष्ट  तौर  पर  यही  प्रकट  होता  है  कि  जहां  तक  इस  संसद्  के  कार्य  का  सम्बन्ध

 उसके  पूरे  ढांचे  में  भ्रध्यक्ष  की  स्थिति  ate  उसके  पद  को  उचित  रूप  से  नहीं  समझा  गया  है
 ।

 इससे  एक  जोर  कठिनाई  उत्पन्न  होगी  ।  यदि  प्रक्रिया  सम्बन्धी  ऐसे  छोटे-मोटे  मामले  भी

 सभा  के  सामने  लायें  जायेंगे  तो  उससे  बिना  किसी  उपयोगिता  या  स्पष्ट  कारण  के  ही  काफी  अधिक

 विलम्ब हो  सकता  है  ।  कौर  यदि  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जाता
 तो  माननीय सदस्य  ने  एक

 दूसरा  सुझाव  रखा  एक  वैकल्पिक  संशोधन  के  रूप  कि  उसमें  की
 भ्र नुम ति  परਂ

 शब्द

 जोड़ दिये  जायें  ।  मान  लीजिये कि  सभापति  इस  निर्णय  पर  पहुंचता  है
 कि

 या  प्रवर  समिति  यह  चाहती

 है  कि  प्रकिया  में  कुछ  परिवर्तन  किये  जाने  तो  माननीय  सदस्य  यह  सुझाव  देकर  अध्यक्ष  के

 स्वविवेक  को  सीमित  कर  देना  चाहते  हैं  कि  वे  उससे  तब  तक  सहमत  नहीं  होंगे  जब  तक  कि  लोक-सभा

 उसकी  अनुमति  नहीं  दे  देगी  ।  इसका  तो  श्र  यही  है  कि  वे  उस  रूपभेद  को  कर  तो  लेकिन  उसे
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 [  श्री  पाटनकर |

 लोक-सभा  के  सामने  पेश  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  पर  भी  वही  आपत्ति  की  जा  सकती  है  जो  कि  मैंने

 उनके  दूसरे  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  की  है  ।

 इन  संशोधनों का  कया  औचित्य  है  ?  जैसा  कि  मैं  बता  चुका  हम  पिछले  कई  वर्षों  से  इसी  प्रक्रिया

 का  अनुसरण  करते  AT  रहे  हैं  र  हमें  उसमें  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  पड़ी  है  ।  मेरे  विचार  से  तो  इसके

 लिये  जो  कारण  बताया  गया  है  वह  न  तो  लोक-सभा  के  सदस्यों  की  ate  न  ही  हमारी  संसदीय

 व्यवस्था  की  गरिमा  को  बढ़ाता  है  ।  श्री  कामत  कहते  हैं
 :

 इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  यहां  के  मेरे  सहयोगी  मुझसे  इस  बात  में  सहमत  होंगे  कि  इस  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  विधान--संयुक्त  समिति  के  कार्यक्रम  को  विनियमित  करने  के  सम्बन्ध  में  आजकल

 लोक-सभा  को  जो  शक्तियां  प्राप्त  हैं  वह  किसी  भी  व्यक्ति  भ्रध्यक्ष  को  श्रात्म-सर्मापित

 नहीं  की  जायेंगी  ।''

 शाम-समर्पण का  ही  कहां  है  ?  हम  पहले  से  ही  इस  प्रक्रिया  का  श्रतुसरण  करते  रहे  हैं

 शौर  उसमें  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  पड़ी  है  ।  कौर  लोक-सभा  की  किसी  शक्ति  को  अ्रात्म-सर्मापित  करने

 का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  लोक-सभा  के  पास  तो  सदा  ही  शक्तियां  रही  हैं  ।  यहां  तो  प्रदान  प्रत्यक्ष  का

 ही  जो  इस  लोक-सभा  के  शक्तियों  गरिमा  का  प्रतिनिधि है  कौर  जिसे  कुछ

 स्वविवेक  का  afar  दिया  गया  है  ।

 इसके  बाद  वे  कहते  हैं
 :

 ०
 बड़ी  विनम्रता  से  सुझाव  देता  हूं  में  सरता  दाऊद  का  प्रयोग  किया  गया

 यहां  हाल  में  हुई  घटना त्रों  का  क्रम  कौर  रुझान  चिन्ता प्रद
 कौर  उलझन

 में  डालने  वाला
 tel  |

 मैं  इतना  श्रव्य  कहूंगा  कि  यदि  हम  इस  संसद्  का  कार्य  उसी  भावना  के  साथ  चलाते  रहना  चाहते

 हैं  जिसके  साथ  कि  उसे  चलाया  जाना  चाहिये  तो  ऐसी  स्पष्ट  टिप्पणियां  नहीं  की  जानी  चाहियें  ।  हो

 सकता  है  कि  ये  टिप्पणियां  बिल्कुल  भ्र संसदीय
 न

 लेकिन  उनसे  इस  देश  को  संसदीय  लोकतंत्र  के  उद्देश्य

 को  तो  बल  ही  नहीं  मिलता  है  ।  इसे  तो  मैं  समझ  सकता  हुं  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  भ्रध्यक्ष  से  कुछ  शिकायतें

 हो  सकती  उसके  लिये  ऐसे  एक  अवसर  का  लाभ  उठा  कर  ऐसे  स्पष्ट  दोषारोपण  प्रौढ़  कटाक्ष

 करना  ठीक  नहीं  है  कि  हाल  में  हुई  घटनायें  का  क्रम  भर  रुझान  कुछ  चिन्ता प्रद  प्रौढ़  उलझन

 में  डालने  वाला  रहा  हैਂ  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  सदस्यों  के  लिये  वह  चिन्ता प्र दे रहा  हो  ।  भ्राखिर इस

 लोक-सभा में  पांच  सौ  सदस्य  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  किसी  मामले के  सम्बन्ध  में  भ्रध्यक्ष  द्वारा  किये  गये

 निर्णय  किसी  सदस्य  को  पसन्द  न  ara  हों  ।  लेकिन  इस  बात  को  तो  हमें  मानना  ही  पड़ेगा  कि  Wea

 को  समस्त  लोक-सभा  की  गरिमा  का  ध्यान  रखते  हुए  भी  अपने  कर्त्तव्य  को  निभाना  पड़ता  है  ।  fax

 इस  प्रकार  के  एक  मामले  में  यह  कहां  तक  उचित  है  कि  किसी  को  कोई  शिकायत  होने  पर  वह  ऐसे  एक

 का  उपयोग  इस  प्रकार  के  कटाक्ष  करने  के  लिये  करे  ?

 जहां  तक  इस  संसद्  का  सम्बन्ध  हमें  इस  प्रकार  से  अपना  काम  करना  बन्द  कर  देना  चाहिये  ।

 मैं  यह  समझ  सकता  हुं  कि  कुछ  सदस्यों  को  कुछ  शिकायतें  हो  सकती  हैं  ।  लेकिन  उसके  इस प्रकार

 की  टिप्पणियां  करना  या  ऐसे  तर्क  पेश  करना  मुझे  उचित  नहीं  लगता  |  यह  संशोधन  इसलिये  प्रस्तुत

 नहीं  किये  गये  हैं  कि  उनमें  कोई  भ्रच्छाई  है  ।  लकिन  वे  जिस  उद्देश्य  से  प्रस्तुत  किये  गये  मेरा  विचार  है

 कि  वह  केवल  इस  अध्यक्ष  पद  की  गरिमा  कौर  इस  लोक-सभा के  सदस्यों  के  दायित्व  से  ही  बल्कि

 उस  भावना  के  साथ
 भी

 मेल  नहीं  खाता  है  जिससे  कि  इस  लोक-सभा का  कार्य  चलाया जाना  चाहिये

 इस  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  चाहे  वर्तमान  अध्यक्ष  हों  या  भूतपूर्व  अ्रध्यक्ष  चाहें  विंमान  उपाध्यक्ष

 या  भूतपूर्व  उपाध्यक्ष  हो  सकता  है
 कि

 वें  विभिन्न  सदस्यों  द्वारा  सुझाई  हुई  कई  बातों  से  सहमत  हुए
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 हों
 यान  भी

 हुए  लेकिन  जहां  तक  इस  संसद्  के  कार्य  का  सम्बन्ध  वह  सदा  से  ही  इन्हीं  परम्पराशों

 के  2.0  चलाया  जाता  रहा  वह  सदा  ही  सर्वोत्तम  ढंग  देश  तथा  लोक-सभा की  गरिमा  के

 व्यापक  हितों  में  चलाया  जाता  रहा  है  ।  हो  सकता  है  कि  पहले  ऐसे  कुछ  अवसर  कराये  हों  जबकि  सदस्यगण

 अध्यक्ष  के  कुछ  विनिर्णयों  से  रुष्ट  हो  गये  हों
 |

 आखिर  अ्रध्यक्ष
 को

 सभा  के  कार्यक्रम  का  प्रबन्ध
 भी  तो

 करना  पड़ता  है  इसी  कार्य  को  करने  में  वह  एक-दो  सदस्यों  को  रुष्ट  भी  कर  सकता  लेकिन

 उसे  कुछ  सदस्यों  की  प्रसन्नता  या  नश्रसन्नट  को  ही  तो  नहीं  देखना  पड़ता  उसे  तो  यह  देखना  पड़ता

 है  कि  इस  लोक-सभा  के  सर्वोत्तम  हित  में  क्या  है  कौर  परम्परा  के  भ्रनुरूप  क्या  है  ।  मुझे  यह  कहने  में  कोई

 भी  हिचक  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  की  टिप्पणी  बिल्कुल  ही  अनौचित्यपूर्ण कौर  अध्यक्ष  पद  का

 अ्रध्यक्ष  या  उपाध्यक्ष  या  wea  किसी  के  भी  संसदीय  लोकतन्त्र  की  सर्वोत्तम  परम्पराओं  के  अनुसार

 ही  चलाया  जाता  रहा  है  श्र  चलाया  जा  रहा  है  ।

 इसीलिये  मैं  झपने  माननीय  मित्र  से  अनुरोध  करूंगा  कि  उन्हें  ऐसे  प्रयास  नहीं  करने  चाहियें  जो
 न

 तो  लोकतन्त्र के  उद्देश्य  के  लिये  उपयोगी  हों  कौर  न  इस  लोक-सभा  में  उचित  रूप  से  कार्य-संचालन  करने

 के  लिये  ही  ठीक  हों  |  wear  होता  कि  वे  यहां  उपस्थित  होते  ।  इस  प्रकार  के  प्रयासों  से  तो  केवल  भ्रांतियां

 ही  बढ़  सकती  बाह्य  संसार  में  यही  एक  धारणा  पैदा  की  जा  सकती  है  कि  शायद  इस  लोक-सभा  में  अरब

 उतने  सुचारू  रूप  से  काम  नहीं  होता  है  जितना  कि  पहले  कभी  होता  था  ।  वास्तव  में  कार्य  उन्हीं  सर्वोत्तम

 परम्पराओं  के  थ  उसी  प्रकार  से  किया  जा  रहा  है  जैसा  कि  पहले  किया  जाता  था  ।  मुझे  विश्वास

 है  कि  इस  लोक-सभा में  माननीय  प्रस्तावक  को  छोड़  कर  कौर  कोई  स्तन्य  सदस्य  इन  संशोधनों

 का  अनुमोदन नहीं  करेगा  |  मैं  उनसे  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  वे  संविधान  सभा  कौर  भ्र स्थाई  संसद

 में  भी  रह  चुके  हैं  पौर  मुझे  विश्वास  है
 कि

 वे  इस  लोक-सभा  के  बड़े  ही  कर्मनिष्ठ  शौर  ईमानदार  सदस्य

 हो  सकता  है  कि  आवेश  में  वे  ऐसी  टिप्पणियां  कर  गये  लेकिन  जो  भी  मैं  उनसे  प्रनरोध च्ब्य  करूंगा

 कि  वे  इन  संशोधनों  को  वापिस  ले  लें  कौर  उन  पर  झ्राग्रह  न  करें  ।

 श्री  टंडन  इलाहाबाद-पशिचम  उपाध्यक्ष  यह  जानकर  कि  हम  लोगों  का

 समय  बहुत  सीमित  मैं  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  तीन  राज्यों  के  संगठन  के  बारे  में  ही  कुछ  निवेदन

 एक  दुसरा  पंजाब  तीसरा  उत्तर  प्रदेश  जिसकी  चर्चा  कभी
 तक

 नहीं  के  बराबर

 हुई  है
 ।

 महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  मुझे  प्यारे  मराठी  गुजराती  भाइयों  से  यह  कहना  है
 कि

 जो  दृश्य
 मैंने

 यहां  लोक-सभा  में  उनकी  भावनाओं  का  देखा  उससे  मुझे  पीड़ा  हुई  है  ।  आवश्यकता इस  बात  की  है

 कि  हम  देश  को  मेल  सहयोगिता से  चलायें  ।  उसको  इस  तरह  से  चलाने  के  लिये  उंची

 भावनाओं को  आवश्यकता  है  ।  बम्बई  के  प्रश्न  ने  इन  दोनों  में  खटपट  पैदा  कर  दी  है  ।  मैंने एक  सुझाव

 दिया  था  कौर  उसको  मैं  फिर  दोहराता  हूं
 कि

 कुछ  ऐसा  रास्ता  निकालना  चाहिये  कि  जिससे  जहां  तक
 सम्भव  हो  ये  मिलकर  रहें  ।  हमारे  मराठी  भाषी  भाइयों  ने  एक  समय  माना  भी  था  कि  विदर्भ  के  मिलाने

 के  बाद  इसमें  सौराष्ट्र  गुजराती  भाई  भी  रहें  सब  का  मिलकर  के  एक  द्विभाषी प्रदेश  बने  |  मेरा

 सुझाव  है  कि  ors  भी  यह  प्रा वस् यकता  है  कि  हम  उस  कौर  ध्यान  दें  ।  मैंने  सुना  है  कि  मराठी  भाई  तभी

 प्रधान  मंत्री  जी  सें  मिलने  वाले  हैं  ।  मेरा  तो  सुझाव  है  कि  भ्र भी  भी  देर  नहीं  है  ।  फिर  हम  उस  तरह  से

 विचार  कौर  जहां  तक  सम्भव  हो  हम  इस  प्रदेश  को  द्विभाषी  या  af  भाषा-भाषी  बनाने  में  न

 हिचकें  ।  में  जानता  हूं  कि  इस  पर  दो  मत  हमारे  भाई  जो  इधर  विरोध  में  बैठते  हैं  वें  एक  भाषा  राज्य

 a  a.

 पर  बहुत  बल  देते  हैं
 ।

 कल  भी  हमारे  भाई  श्री  साधन  नें  कहा  था  कि  हमें  इसी  बात  पर  रहना

 चाहिये  कि  एक  भाषी  प्रदेश  हों  ।  बिहार  बंगाल  के  मिलाने  का  भी  उन्होंनें  विरोध  किया  ae  भी

 एक  मत
 है

 ।
 मैं  मानता  हूं  कि  इसमें  कई  दृष्टियों  हैं

 ।
 पर  यह

 भी
 तो  हमें  देखना  चाहिये

 कि  परौ

 कोण  भी  हो  सकते  सब  को  एक  ही  लाठी  से  हांकने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  सब  धान  बाईस पसेरी
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 नहीं  होते  ।  सब  प्रदेशों  को  एक  ही  लाठी  से  नहीं  हांका  जा  सकता  ।  गजरातों श्रौर मराठी मराठी  भाइयों को

 इतने  समय  से  मेल  तरला  जाता  रहा  है  ।  यह  कोई  नया  प्रयोग  नहीं  है  ।  बिहार  कौर  बंगाल  भी  किसी  समय
 एक

 थे  लेकिन  इधर  बहुत  दिनों  से  नहीं  इसलिये  यह  जो  बंगाल  कौर  बिहार  को  मिलाने  का  सुझाव

 पाया  है  यह  एक  प्रकार  से  नया  प्रयोग  है  ।  मगर  गजराती  प्रौढ़  मराठी  भाइयों  के  लिये  यह  कोई  नया

 प्रयोग  नहीं  है  ।  मेरा  तो  यही  सुझाव  है  कि  वे  फिर  यह  सोचें  कि  वे  मिलकर  te  सकते  हैं  ।  यह  क्यों

 हरसम्भव है  ?  हम  थोड़ा  हिस्सा  इन्दौर  के  पास  का-इसमें  प्रौढ़  मिलाकर  इसको  एक  अ्रधघिक  बड़ा  प्रदेश

 बना  सकते  हैं  ।  में  तो  इसक  पक्ष  में  हूं  कि  हम  इस  प्रदेश  को  कुछ  भ्र ौर  बड़ा  बना  दें  कौर  इन्दौर  के  पास

 का  कुछ  हिस्सा  इसमें  मिला  दें  ।  फिर  इसका  नाम  चाहें  बम्बई  रहे  या  महाराष्ट्र  रहे  ।  जिन-जिन  प्रदेशों

 के  लोग  इसमें  st  सबको  मिलकर काम  करने  का  प्रशंसक  मिले  ।  जेसा  कि  पाटिल  भाई  ने  कहा

 इस  प्रकार  संसार  केन्द्र  बम्बई  UH  नूह  राजधानी  के  रूप  में  रहे  प्रौर  उसकी  स्थिति  भ्रमित  ऊंची  हो  |

 दूसरी  बात  में  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  पहले  जो  बहुत  घबराहट

 थी  कि  बड़े-बड़े  राज्य  न  रहें  वह  घबराहट  तो  प्री  नहीं  रही  है  ।  कम  से  कम  केन्द्रीय  गवर्नमेंट  के  मस्तिष्क

 में  यह  घबराहट नहीं  है  ।  तो  उन्होंने  बड़े-बड़े  ज़ोन  बनाने  की  बात  सोची  है  सनौर  हमारे  भाई

 गिरि  जी  ने  भी  यहां  से  एक  भ्रातृज  उठायी  है  कि  वह  तो  यह  देख  रहे  हैं  कि  बड़े-बड़े  प्रदेश  बनेंगे  ।  जितने

 प्रदेश  एक  जोन  में  रखे  गये  हैं  वे  सब  एक  राज्य  बन  इसकी  चर्चा  उन्होंने  यहां  की  हैं  ।  यह  जान

 पड़ता  है  कि  wa  यह  घबराहट  नहीं  हैਂ  कि  कोई  प्रदेश  बहुत  बड़ा  न  हो  जाय  ।  मैं  तो  बम्बई  को  बड़ा

 बना  देना  चाहता हूं  ।  मध्य  प्रदेश  आबादी  में  नहीं  परन्तु  ग्रसने  डील-डौल  में  उत्तर  प्रदेश से  बड़ा

 है  la  हुं  कि  राज  जो  बघेलखंड  के  लोग  या  विन्ध्य  प्रदेश  के  लोग  हमारे  प्रदेश  में  रोना  चाहते

 हैं  उनको  श्राप  रोकते  क्यों  हैं
 ?

 वघेलखंड  के  लिये  यह  बात  बार-बार  कही  गयी  है  |  एक  भाई  बघेलखंड

 के  यहां  हैं  ।  उन्होंने  जोरों  के  साथ  कहा  है  कि  हम  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  जाना  चाहतें  हैं  ।  बघेलखंद  की

 विधान-सभा  में  भी  इस  पर  बहस  हुई  थी  ।  वहां  उस  समय  २०  सदस्य  उपस्थित  थे  |  उनमें  से  प्रतिकार  ने

 कहा
 कि

 हम  उत्तर  प्रदेश
 क

 साथ  जाना  चाहते  हैं
 |  कवल  दो  सदस्य  थे  जिन्होंने  कहा  कि  हम  मध्य  प्रदेश  के

 साथ  जाना  चाहते हैं  ।  इस  विषय  पर  उत्तर  प्रदेश  की  विधान-सभा  में  भी  चर्चा  हुई  वहां  लगभग  सब  ने

 मिल  कर  कहा  कि  पूरा  विन्ध्य  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  मिलाया  ऐसा  करने  में  कोई  कठिनाइयां

 हैं  तो  कम  से  कम  बघेलखंड  को  तो  उत्तर  प्रदेश  में  मिलों  दिया  जाये  |  वहां  के  जो  मुख्य  मंत्री  डा०

 उन्होंने  भी  उस  दिन  भाषण  दिया  था  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हमारी  गवर्नमेंट  हमारे

 विभाग  के  मंत्री  जी  इधर  ध्यान  दे  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  वे  प्रवर  समिति  में  रहेंगे  ।  यह  सच  है  कि  वे

 उत्तर  प्रदेश  के  रहने  वालें
 |

 लेकिन  मैं  इसको  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  अन्याय  समझता  हुं  कि
 आपने

 जो
 facie  कमेटी  समिति  बनायी  है  उसमें  उत्तर  प्रदेश  का  केवल  एक  मेम्बर  (  )  इस

 भवन से  रखा  |  उस  मेम्बर  ने  भी  नाराजगी  के  तौर  पर  उसमें  काम  करने  से  इन्कार  कर  दिया  क्योंकि

 आपने  इतने  बड़े  सुबे  का  कंवल  एक  ही  सदस्य  रखा
 |

 उस  मेम्बर  की  जगह  श्रापने  दूसरा  मेम्बर  रखा  है

 मैं  नहीं  जानता
 कि

 वह  काम  करेंगे  या  नहीं  ।  मुझे  मालूम  है  कि  उनसे  पुछा  नहीं  गया  है  ।  कया  दो

 सदस्य  नहीं  रख  सकतें  श्री  कटई  नारायण  तिवारी  भ्रौर  शास्त्री
 ?

 ये  दो  real बने

 रहते  तो  क्या  बिगड़  जाता
 ?

 मुझको  ऐसा  लगा  है  कि  हमारे  गृह  मंत्री  जी  भ्र  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  उत्तर

 प्रदेश  इसलिय  वे  ऐसा  करने  में  संकोच  कर  रहे  हैं  इस  संकोचवश  जो  न्याय  उत्तर  प्रदेश  के

 साथ  हो  रहा  उसको  वे  सहन  कर  रहे  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  ठीक  नहीं  है  ।  उनको  समझना

 चाहिये  कि  उत्तर  प्रदेश  के  रहने  वाले  कया  चाहते  हैं  ।  यहां  बघेलखंड  के  लोग  हैं  ।  उनको  प्रवर

 समिति  में  जाने  का  अ्रवसर  देते
 तो

 वे  अपनी  राय  आपके  सामने  रखते  |  पर  श्राप  उनको  नहीं रख  रहे

 न
 श्राप  बघेलखंड  के  श्रादमी  रख  रहे  हैं  और

 न
 उत्तर  प्रदेश

 को
 उचित  भ्र वसर  दे  रहे  हैं  ।  तो
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 फिर  कौन  आपसे  कहने  भरायेगा
 ?

 इसलिये  मैं  ore  खड़ा  gar  हूं  कि  स्पष्ट  रूप  से  कह  सकूं  कि  इस

 प्रकार  श्राप  विन्ध्य  प्रदेश के  बघेलखंड  के  साथ  उत्तर  प्रदेश के  साथ  प्र न्याय  न  होने  दें  ।

 उत्तर  प्रदेश  शर  बघेलखण्ड  का  चोली  दामन  का  साथ  बहुत  पुराना है  ।  हम  लोग  इस  बात  को  जानते

 कि  वे  हमारे  कितने  समीप  हैं  ।  मैं  याद  दिलाना चाहता  हूं  कौर  मैं  समझता हुं  कि  जो
 मंत्रिगण

 इधर  बैठे  हैं  शायद  उनको  याद भी  होगा  क्योंकि वे  कांग्रेसी  कि  एक  समय  बघेलखंड की  कांग्रेस

 कमेटी  उत्तर  प्रदेश  की  कांग्रेस  कमेटी  की  एक  थी  |  यह  कुछ  बरस  पहले  की  बात  है  ।  किसी  काल

 में  वे  मध्य  प्रदेश  के  साथ  थे  लेकिन  उनसे  वे  नाराज  हो  कर  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  मिले  |  हमारी  उत्तर

 प्रदेश  कांग्रेस  कमेटी  का  एक  जिला  था  बघेलखंड  ।  मेरा  उत्तर  प्रदेश  की  कांग्रेस  के  संचालन  में  हाथ  था

 इसलिये  मुझको  यह  बात  याद  है  ।  मेरा  यह  कहना है  कि  वे  हमारे  बहुत  पास  हैं  |  भ्रमर वे  नहीं

 चाहते तो  हम  कुछ  नहीं  लेकिन  जब  वह  चाहते हैं  श्र  उत्तर  प्रदेश  वाले  उनको  लाना

 चाहते  हैं  तो  क्यों  रुकावट  डाली  जाये  ।  अभी  हाल  में  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  विधान-सभा

 में  कहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  कृषि  में  बड़ा  है  लेकिन  खनिज  पदार्थों  में  छोटा  है  ।  उसके  पास  खनिज  पदार्थ

 नहीं हैं  ।  मध्य  प्रदेश  के  पास  खनिज  पदार्थ  बहुत  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  विन्ध्य  प्रदेश  का  जो  कि

 खनिज  पदार्थों की  दृष्टि  में  महत्वपूर्ण  वह  उत्तर  प्रदेश  में  मिला  दिया  जाये  तो  दोनों  को  लाभ  है  ।

 बंदेलखंड  के  प्रतिकार  लोगों  की  भी  यह  इच्छा  जान  पड़ती  है  कि  वह  उत्तर  प्रदेश  में  श्री  |

 श्री  राय चन्द भाई  वाह  (  छिंदवाड़ा  )  यह  गलत है

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  मैं  कहता  हूं  कि  यह  सही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इसी  तक  रहने  दें  ।  हमने  समझ  लिया  कि  कुछ  की  राय  है  कि  at  जायें

 at  कुछ  की  राय  है  कि  न  शहरों  ।  माननीय  सदस्य  भ्र पनी  तकरीर  जारी  रखें  ।

 श्री  टंडन  :  मे ंतो  समझता हूं  कि  बुंदेलखंड  के  लोग भी  चाहते  लेकिन  अगर  सारा

 विन्ध्य  प्रदेश  नहीं  चाहता  तो  कम  से  कम  बघेलखंड  को  तो  ard  दीजिये  ।  मझे  भ्राद्या है  कि  हमारे

 मध्य  प्रदेश  के  भाई  इसके  शभ्रौचित्य  को  समझेंगे  |

 wa  में  थोड़े  से  मिनटों  में  पंजाब  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 उस  दिन  यहां  पर  सरदार  हुक्म  सिह  ने  जो  भाषण  उसका  मैने  प्रिये  मन  में  स्वागत  किया  |

 उस  दिन  तो  मुझे  उस  सम्बन्ध  में  बोलने  का  नहीं  मिला  सो  राज  कुछ  निवेदन  करना  चाहता

 मैंने  स्वागत  उसका  इसलिये  किया  कि  उनके  भाषण
 में  मास्टर  तारा सिह  के  भाषण  में  भी

 मुझको  नया
 दृष्टिकोण  दिखाई  दिया  अर्थात  यह  कि  राज  जो  जालंधर  डिवीज़न  के  बिगड़े  हुए  लोग  है

 शर जो जो  सहमत  नहीं  हो  रहें  उनके  साथ  बातचीत  उनको  मिलाने का  यत्न  किया  जाय  ।  सरदार

 हुकमसिंह  के  भाषण  में  वह  बात  मुझे  विशेष  भ्रमणी  लगी  जो  उन्होंने यह  कहा  कि  हम  बेठ  कर  शिरास में

 समझौता  करें  ।  यही  बात  लाला  रचित  राम  ने  भी  भाषण  में  कही  थी  |  इसमें  तो  कोई  संदेह  नहीं

 शर  हम  सब  देख  रहें  हैं  कि  यह  कहना  कि  पंजाब  में  सब  लोग  संतुष्ट  यह  अर्ध  सत्य  यह  बिल्कुल

 सच  नहीं  त्र ए श्रौर  जो  प्रबन्ध  किया  गया  है  उससे  जालंधर  के  लोग  हैं

 सरदार  इकबाल  सिंह  :  श्रक्सीरियत
 तो संतुष्ट है

 श्री  टंडन
 :

 हरियाना  के  लोग  मैं  मानता  हूं  संतुष्ट  लेकिन  जालंधर  डिवीज़न  के  तमाम  हिन्दू

 इस प्रबन्ध के  खिलाफ  हैं  ।  साथ  ही
 मेँ

 उसको  स्वीकार  करता  हूं  कि  aga  में  मेल  पैदा  किया  जाय

 सरदार  हुकम  सिंह  का  वह  सुझाव  स्वागत  योग्य  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  उनको  बैठ  कर
 के

 कोई  रास्ता

 निकालने का  यत्न  करना  चाहिये  ।

 यह  जो  क्षेत्रीय  परिषदों  की  स्थापना  करने
 की

 बात  यह  एक  नया  प्रयोग  है  जो  हम  करने  जा  रहे

 हैं  पौर  इसके  सम्बन्ध  में  में  यही  सुझाव  दे  सकता  हूं  कि  बहुत  समझ-बूझ  कर  हमें  इसको  चलाना  है  ।  एक

 तरफ  रीजिनल  कमेटी  समिति  )  का  सिद्धान्त  यह  कि  जो  एक  सुबा  है  उसको  बांट  दिया
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 टंडन

 दूसरी  तरफ  जोनल  कौंसिल  का  सिद्धान्त जो  कि  उससे  भिन्न  एक  तरफ  बढ़ाने  की  बात  शर

 दूसरे  में  छोटे  स्थानों  में  कमेटी  बनाने  की  देखने  में  ऐसा  लगता है  कि  उनमें  दो  अलग-प्रलय

 सिद्धान्त  काम  कर  रहे  हैं  उन  दोनों  को  ही  इस  संविधान  में  स्थान  दिया  गया  है  ।  भ्र भी  जैसा  कि

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  कह  रहे  थे  यह  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  मुझ  को  भी  यही  लगता  कि  कभी  गवर्नमेंट

 का  दिमाग  कुछ  इसके  बारे में  स्पष्ट  नहीं  है प्रौर वह वह  कुछ  टटोल रही  मैं  इस  टटोलने  को  बुरा  नहीं

 टटोलना कुछ  बुरी  बात  नहीं  समझ-बूझ  कर  चरागे  बढ़ने  की  बात  है  ।  हम  रीजनल  कमेटी  को

 क्या  अ्रधिकार  किस  तरह  से  उसको  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  समझ-बूझ करके  प्रौढ़  भ्रनुभव

 करके  काम  करना  है  ।

 श्री  वी०  पी०  पवार  :
 सबसे  पहले  मैँ  विधेयक  के  खण्ड  २  का  उल्लेख

 जिसमें कुछ  राज्यों  के  क्षेत्रों  में  परिवर्तन  कौर  वर्गीकरण  करने  की  प्रस्थापना  की  गयी  है  ।  खण्ड  १  की

 पहली  अनुसूची  में  बम्बई  का  उल्लेख  संघीय  राज्य  क्षेत्र  के  रूप  में  किया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  बम्बई

 को  संघीय  राज्य  क्षेत्र  की  श्रेणी  से  निकाल  कर  उसको  पड़ौसी  महाराष्ट्र  राज्य  में  मिला  दिया  जाना  चाहिये

 कौर  बम्बई  के  उन  कुछ  निवासियों  जिन्होंने  कुछ  शंकायें  ale  भय  प्रकट  किये  हितों  को  सुरक्षित

 रखने  को  लिये  किसी  दशा सन यंत्र  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  |

 मैं  खण्ड  ७  का  उल्लेख  जिसमें  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १६८  में  संशोधन  करने

 की  व्यवस्था की  गयी  है  |  इस भ्रनुच्छेद में  कुछ  राज्यों  में  द्विसदनीय  विधान  मण्डलों  को  रखने  का  उपबन्ध

 किया  गया है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  नयें  महाराष्ट्र  राज्य  में  विधान  परिषद्  का  भी  होना  बहुत

 ग्रावइ्यक है  |

 wa  मैं  खण्ड  €  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  |  प्रस्थापित  महाराष्ट्र  विधान-सभा  में  २४०  सदस्य

 रहेंगे  ।  यदि  महाराष्ट्र  में  हिसदनीय  विधान  मण्डल  की  स्थापना  की  जानी  है  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  महाराष्ट्र

 विधान-सभा  के  सदस्यों की  संख्या  २८०  २७०  होनी  चाहिये  जिससे  कि  संसद्  शर  विधान-सभा

 के  स्थानों  में  १ आर
 ७

 का  ष्  कायम  हो  सके  |

 खण्ड  १४  में  दो  या  भ्रमित  राज्यों  के  लिये  एक  ही  उच्च  न्यायालय  की  प्रस्थापना की  गयी  है  |

 इस  सम्बन्ध  मे  मेरा  निवेदन  है  कि  महाराष्ट्र  पौर  बृहत्तर  बम्बई  के  लिये  तो  एक  ही  उच्च  न्यायालय

 रखा  जाय  कौर  गुजरात  के  लिये  एक  उच्च
 न्यायालय

 की  स्थापना  की  जाय

 खण्ड  २१  के  द्वारा  भ्रनुच्छेद  ३७१  को  प्रस्थापित  करने  की  प्रस्थापना  की  गयी  है  ।  पंजाब  कौर

 तेलंगाना  में  क्षेत्रीय  समितियों  की  स्थापना  किये  जाने  के  विशेष  कारण  हो  सकते  हैं  परन्तु  इसी  सिद्धान्त

 को  बृहत्तर  बम्बई  विदर्भ  पर  लागू  करना  खतरनाक होगा

 सीमा  सम्बन्धी  विवादों  को  हल  करने  के  लिये  एक  समान  नीति  होनी  चाहिये  ।  एक गांव  के  इधर

 रहने  या  उधर  रहने  से  कोई  प्रति  नहीं  पड़ता  परन्तु  हमें  किसी  एक  समान  नीति  के  द्वारा  इन  समस्त

 सीमा  सम्बन्धी  विवादों  विशेष  रूप  से  निपानी  श्र  करवार  के  मराठी-भाषी  क्षेत्रों  से

 सम्बन्धित  विवादों  सदा-सदा  के  लिये  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।

 इन  ६  महत्वपूर्ण बातों  का  उल्लेख  करने  के  बाद  मैं  द्विभाषी  राज्यों  के  संबंध  में  भी  कुछ

 कहना  चाहता  हूं  ।  यदि हम  द्विभाषी  राज्य  नहीं  चाहते  हैं  तो  हमारी  इंच्छा  के  विरुद्ध  यह  बात  हम  पर

 लादी  क्यों  जाती  है  ।  हमने  स्पष्ट  रूप  में  इस  को  ठुकरा  दिया  है
 |  उसको

 हम  पर  लादना  प्र् लो  घनात्मक

 श्र  झ्रनुचित  होगा  |

 हमें  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  बम्बई  के  सम्बन्ध  में  इस  द्विभाषी  राज्य  के  सूत्र  को  त्याग  दिया  गया

 fait  इसके  लिये  मैं  सरकार
 को  बधाई  देता हूं

 ।
 अ्रपने

 आदरणीय
 नेतायों

 रोक  सरकार  से  हमारी

 wat  में
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 प्रार्थना है  कि  हमारी  मांग  उचित  है  प्रौर  हम  केवल  न्याय  चाहते  हैं  ।  महाराष्ट्र  राज्य  को  ईश्वर का

 आ्राशीर्वाद  प्राप्त  हो  ।

 जी०  बी०  पन्त :  कल  मैंने  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  उस  पर  हुई  चर्चा  ने  राज्य  पुनर्गठन

 आयोग  विधेयक  पर  हुई  चर्चा  का  ही  रूप  धारण  कर  लिया  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  जिन  साननीय

 सदस्यों  को  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  अपने  विचारों  को  प्रगट  करने  का  अवसर  प्राप्त

 नहीं
 था  उन्होंने  सभा  को  are  निश्चित  मत  से  प्रभावित  करने  के  लिये  इस  झवसर से से  लाभ  उठाया

 है  ।  परन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हम  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  आयोग  सम्बन्धी  चर्चा  को  ही  जारी

 रख  रहे  यह  बात  उस  विधेयक  की  विषय  वस्तु  के  अत्यधिक  महत्व  की  परिचायक  है  |

 जो  विचार  यहां  प्रगट  किये  गये  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  से  पुर्व  ,  मैं  श्री  कामत  द्वारा  प्रस्थापित

 संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरी  कामना  तो  यही  थी  कि  उन्होंने  उन  संशोधनों

 को
 प्रस्तुत

 न
 किया  होता

 |
 यह  संशोधन  नितांत  अनावश्यक  थे

 |
 वह  हमारे  नियमों

 की
 भावना

 के
 बिल्कुल

 प्रतिकूल  इस  बात  की  संभावना  है  कि  उनसे  इस  सभा  के  गौरव  पर  प्रौढ़  सभा  की  इस  सम्मत

 आकांक्षा  कि  उच्च  स्तर  को  कायम  रखा  जाय  कौर  हर  प्रकार  के  मामलों  में  पथ  प्रदर्शन  के  लिये

 अध्यक्ष  महोदय  का  ही  जो  हमारे  विशेषाधिकारों  we  अ्रधिकारों  के  केन्द्र  अनुसरण  किया

 धब्बा  |

 लोक-सभा  के  कार्य  के  संचालन  के  लिये  निर्धारित  नियमों  द्वारा  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि

 जब  भी  इस  सभा  द्वारा  नियुक्त  की  गयी  किसी  प्रवर  समिति  में  पालन  की  जाने  वाली  प्रक्रिया  के

 सम्बन्ध  में  भ्रध्यक्ष  से  परामर्श  करने  की  आवश्यकता  पड़े  तो  उस  मामले को  अध्यक्ष  महोदय  को  निर्देशित

 किया  जाना  चाहियें  |  इस  सम्बन्ध में  नियम  Zook  श्र  ११०  बिल्कुल  स्पष्ट  नियम  Rok  में

 कहा  गया  है  :

 (१)  अध्यक्ष  समय-समय  पर  समिति  के  सभापति  को  ऐसे  निदेश  दे  सकेगा  जिन्हें  वह  समिति

 की  प्रक्रिया  के  विनियामन के  लिये  तथा  उसके  कार्य  के  संगठन  के  लिये  श्रावक  समझे  |

 (२)  यदि  किसी  प्रक्रिया  प्रश्न  पर  या  अन्य  प्रकार  का  सन्देह  उत्पन्न  हो  तो  यदि  वह

 ठीक  वह  प्रदान  भ्रध्यक्ष  को  निर्दिष्ट  कर  सकेगा  जिसका  विनिश्चय  अन्तिम  होगा  ।

 नियम  ११०  है

 समिति  को  प्रवर-समितियों  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  के  विषयों  पर  शअ्रध्यक्ष  के  विचारार्थ

 संकल्प
 पारित  करने  की  शक्ति  होगी  जो  प्रक्रिया  में  ऐसे  परिवर्तन  कर  सकेगा  जिनहें  वह  आवश्यक

 समझे  कडी

 श्री  कामत  द्वारा  प्रस्थापित  संशोधन  इन  नियमों  की  भावना  कौर  wal  के  प्रतिकूल  हैं  ।  यह

 विचित्र  बात  है  कि  जब  कि  इसी  सभा  से  सम्बन्धित  कतिपय  मामलों  के  विषय  में  तो  इस  सभा  को  अ्रध्यक्ष

 पर  पूर्ण  विश्वास  हो  भर  वह  उनको  प्रवर  समिति  की  प्रक्रिया  को  जसे  चाहें  वैसे  विनियमित  करने  को

 अधिकार  दे  परन्तु  जिस  समय  एक  संयुक्त-समिति  की  प्रक्रिया  की  विनियमित  करने  के  सम्बन्ध  में

 ग्रध्यक्ष  को  इसी  प्रकार  की  शक्ति  कौर  प्रतिभा  प्रदान  करने  की  बात  तब  इस  सभा  के  किसी  माननीय

 सदस्य  द्वारा  उस  पर  आपत्ति  की  जाये  |  मुझे  ora  है  कि  श्री  कामत  प्यार  संशोधनों  को  वापस  लेकर

 अ्रपनी  भूल  को  सुधार  AT
 |

 साधारणतया  उनकी  यह  शरारत
 तो

 नहीं  परन्तु  शायद  इस  विशेष  मामले

 में  वह  मेरी  राय  मान  लें--मैँ  उनके  सम्बन्ध  में  यह  नहीं  समझना  चाहता हूं
 कि  वह  सुधार-योग्य  ही

 नवदीं  हैं  |
 ~

 जो  विभिन्न  seq  उठाये  गये  मैं  उनमें  से  केवल  कुछ  के  ही  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हं  ।  उच्च

 पतित

 ह

 न्यायाधीशों  को  यतन

 को  क  दिस  की

 सोर  है  हन  द  किसी

 अंग्रेजी  में
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 [  पंडित  जी०  बी०  पन्त

 बड़े  अ्रथवा  तुलनात्मक रूप  से  छोटे  राज्य  में  स्थिति  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  वेतनों  में  कोई

 भेद  करना  नहीं  चाहते  हैं  ।  परन्तु  उनका  वेतन  राज्यों  के  संचित  कोष  में  से  दिया  जाने  को  इसलिये

 हम  उन  राज्यों  पर  पूरी  तरह  से  अपनी  इच्छा  को  लाद  भी  नहीं  सकते  हैं  ।  इसलिये जसा  कि  मैने  कल

 सुझाव  दिया  सबसे  ग्रीवा  ढंग  यही  है  कि  सभी  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्यों  को  सभी

 राज्यों  द्वारा  एक  समान  वेतन-क्रम  को  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  कर  लिया  जाये  ।  त्रावणकोर

 मैसुर  प्रौढ़  राजस्थान  ही  एसे  तीन  राज्य  हैं  जहां  के  बे  तन  अरन्य  राज्यों  से  भिन्न  उसके  बाद  से  राजस्थान

 ने  यह  इच्छा  प्रगट  की  है  कि  वह  wer  राज्यों  की  बराबरी  पर  a  के  लिये  तैयार  है  ।  केवल  मैसूर  कौर

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  ही  बाकी  बचते  हैँ  ।  यदि  करनाटक  कौर  मैसूर  का  प्रतिनिधित्व  करन  वालें

 सदस्यों  की  इच्छा  हो  कि  मैसूर  में  यही  वेतन-क्रम  लागू  किये  जाने  तो  मैं  नहीं  समझता  कि

 कोई  कठिनाई  हो  सकती  है  ।  इसी  यदि  त्रावणकोर-कोचीन  का  प्रतिनिधित्व  करने

 वाले  सदस्य  भी  इसी  झा शय  की  इच्छा  प्रगट  तो  मामले  की  सभी  आवश्यकतायें पूरी  हो  जायेंगी

 शर  सभी  राज्यों  में  एक  समान  वतन-क्रम  हो  जायेंगे  ।  में  स्वयं  इसका  स्वागत  करूंगा  |  इसलिये  वह

 लोग  शरापना  विचार  निश्चित  करें  कौर  हम  को  सूचित  करदें  |

 जहां  तक  इस  बात  का  प्रदान  है  कि  न्यायाधीशों  को  अत्यन्त
 महत्वपूर्ण काय॑  करना  पड़ता  उसके

 सम्बन्ध में  दो  मत  हो  ही  नहीं  सकते  हैं  ।  वास्तव में  वह  तो  जनता  की स्वतन्त्रता प्रौर  उस  विधान

 जिसके  पराधीन  रहते  हुए  हमको  कार्य  करना  पड़ता  अभिभावक  हैं  ।  वह  तो  न्याय  के  प्रेरणा-स्रोत

 न्यायिक  उच्च  न्यायालय  कौर  उच्चेतम  न्यायालयों में  तो  हम  उच्चतम  स्तर  को

 कायम  कौर  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  न्यायाधीशों  कौर  जनता  के  साथ  पूर्ण  सहयोग  करना

 चाहते  है ं।

 मुझे  ज्ञात  हसर  है  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  सेवा  निवृत्ति  के  यदि  उनकी

 इच्छा  हो  उन  उच्च  न्यायालयों  जिनमें  उनको  कायें  करने  का  MATT  प्राप्त  छ
 क्षेत्राधिकार

 से  बाहर  वकालत  का  अधिकार  देने  के  लिये  इस  विधेयक  में  जो  प्रस्थापना  रखी  गयी  है  उसके

 सम्बन्ध  में  कोई  प्रापर  उठायी  गयी  है
 ।

 जैसा
 कि

 अनेक  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  उच्च  न्यायालय

 के  लिये  सफल  श्रधिवक्ताशझों  की  सेवायें  प्राप्त  करने  में  कभी-कभी  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  वह  बकालत

 छोड़ कर  न्यायाधीद्ष के पद पर नियुक्त के  पद  पर  नियुक्त  किये  जाने के  इस  प्रकार  की  पदोन्नति  के  फलस्वरूप  तत्काल

 होने  वाली  हानि  के  भ्रनिच्छुक  होते  उन  पर  इस  बात  का  भी  प्रभाव  पड़ता  है  कि  सेवा-निवृति

 के  बाद  वह  पुनः  श्रपनी  वकालत  शुरू  नहीं  कर  पायेंगे
 |

 पहले  ०५  एसा  करने
 की

 अनुमति  परन्तु

 कुछ  वर्ष  पहले  यह  परिवर्तन  कर  दिया  गया  था  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  के  अनुभव  ने  हमको  इस  बात  का

 पुनरीक्षण  करने  के  लिये  बाध्य  कर  दिया  है  कि  उच्च  न्यायालयों  में  न्याय  सम्बन्धी  कार्य  को  सम्पन्न

 करने  के  लिये  वास्तव  में  योग्य  कौर  भ्र ग्रे णी  अ्रधिवक्ताझओं की  सेवायें  प्राप्त  करने  के  लिये  यह  वांछनीय

 है  कि  सेवा-निवृत्ति के  बाद  उनको  हैरानी  वकालत  प्रारम्भ  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये
 ।  उनको  जो

 निवृति-वेतन दिया  जाता  है  वह  उनकी  सभी  ्रावश्यकताश्ं को  पूरा  करने के  लिये  पर्याप्त नहीं  होता

 है  ।  इसी  प्रकार  न्यायाधीशों  की  भी  यही  इच्छा  है  ।  मैँ  समझता  हुं  कि  हमको  उनकी  इच्छाश्रों  को  जिनहें

 हम  उचित  समझते  हैँ  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  |

 न्यायाधीशों  के  वेतन  अत्यधिक  नहीं  हैं  ।  झनुसचिवीय  श्रेणियों  शर  wea  पदों  की  तुलना  में  यह

 निश्चय  ही  अ्रघिक  हैँ  ।  परन्तु  भाग्यवश  अथवा  दुर्भाग्यवश  संसार  भर  में  यही  स्थिति  सफल

 वक्ता  बहुत  ज्यादा  धन  कमाते  हैं--एकसा  प्रतीत  होता  है
 कि

 जैसे  वह  रुपया  चीर  रहे  हैं  इसलिये
 जब

 उनसे

 उच्च  न्यायालय में  एक  स्थान  स्वीकार  करने  के  लिये  कहा  जाता  है  तो  वे  स्वाभाविक रूप  से

 मानव  स्वभाव  ही  ऐसा  है--इस  बात  से  विचलित  हो  जाते हैं  कि  झा धिक  ठोस  स्वर्ण  के  रूप
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 बहुत  भ्रमित  होगी  ate  यही
 बात

 उनके  उच्च  न्यायालयों
 में

 सम्मिलित  होने  में  बाधकਂ  बन  जाती  है  ।

 इस  कारण  कष्ट  जनता  को  उठाना  पड़ता  है  ।  यदि  वास्तव  में  उन  लोगों  के  जो  उच्च  न्यायालयों

 में  न्यायाधीश के  पर  बैठते  शद्ध  शर  महान्  न्याय  की  गारन्टी  कर  दी  जाय  तो  कुछ  सौ  रुपयों

 की  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  इसलिये  हमारे  संविधान  में  न्यायाधीशों  के  लिये  जिस  वेतन  का  उपबन्ध

 किया  गया  उससे  हमको  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिये  |

 लोक-सभा के  सदस्यों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  संविधान  में  जो  उपबन्ध  किया  गया  उसके  सम्बन्ध

 में  कुछ  ग़लतफहमी  हो  गयी  प्रतीत  होती  है  ।  राज्यों के  लिये  ५००  सदस्यों  झ्र  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये

 २०  की  अधिकतम  सीमा  निर्दिष्ट  की  गयी  है  ।  परन्तु  इसका  अरथ  यह  नहीं  है  कि  यह  समस्त  ५२०  सदस्य

 तत्काल  ही  नियत  किये  जाने  चाहियें  ।  राज्य-क्षेत्रों से  निर्वाचित  किये  जान  वाले  झ्रथवा  नामोद्दिष्ठ

 किये  जाने  वालें  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  पहले  कोई  सीमा  नहीं  थी  ।  यह  एक  त्रुटि थी  ।  इसलिये हमने  सोचा

 कि  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  २०  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कर  दी  जायें  ।  सरकार इस  मामलें

 में  कुछ  भी  करने  के  लिये  स्वतन्त्र थी  ।  इसलिये  सरकार  के  स्वविवेक  ate  प्राधिकार  को  सीमित  करने

 के  लिये  हमने  afta  संख्या  २०  रखी है  ।  परन्तु  राज्यों  तथा  राज्य क्षेत्रों दोनों  से  लोक-सभा  में

 प्रतिनिधियों की  कुल  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  राज्य  पुनर्गठित  विधेयक  से  संलग्न  अनुसूची

 में  देखा  इस  समय  केवल  vee  ही  रखी  गयी  है  |  परन्तु यह  संख्या  ५२०  तक  बढ़ाई  जा  सकती

 है--  राज्यों  प्रौढ़  २०  राज्य  क्षेत्रों  से  ।  परन्तु  राज्य  पुनर्गठन विधेयक  में  संलग्न  wage  में

 जिस  परिवर्तन  का  संकेत  किया  गया  है  उसके  करती  रिक्त  प्रौढ़  कोई  परिवर्तन  करने  की  इच्छा नहीं  है  ।

 जोनल  परिषदों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  बातें  कही  गयी  हैं  ।  परन्तु  जोनल  परिषदों को  कोई

 संविहित  प्राधिकार  नहीं  दिया  गया  है  कौर  मैं  कल  इसके  कारण  भी  बता  चका  हं  ।  में  उस  समय  कही

 गयी  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  हुं  ।  यह  देखा  गया  था  कि  जोनल  परिषदों  कौर  प्रादेशिक  समितियाँ

 are  में  मेल  नहीं  खाती  हैं  ।  इन  दोनों  में  कोई  विरोधाभास  नहीं  देखता  हुं  ।

 जोनल  परिषदों  की  स्थापना  विभिन्न  राज्यों  को  एक  साथ  लाने  के  लिये  की  जा  रही

 है  ताकि  सामूहिक  हित  के  मसलों  पर  वह  विचार-विनिमय  कर  सकें  ate  यदि  संभव  हो  तो  किसी  प्रकार

 का  समझौता कर  सकें  |  इसलिये  उनका  स्वरूप  परामशंदात्री  है  प्रौढ़  हम  करते  हैं  कि  इन  परिषदों

 के  ज़रिये  हम  देवा  के  राज्यों  को  किसी  प्रकार  एक  सूत्र  में  पिरो  सकेंगे  जोकि  इस  समय  भाषा  के  शिखाधार

 पर  अलग  किये  जा  रहे  हैं  ।  यही  उद्देश्य  है  ।

 जहां  तक  प्रादेशिक  समितियों  का  सम्बन्ध  है  वह  विधानमंडल  की  समितियां  हैं  जिनमें  विभिन्न

 प्रदेशों  के  विधानसभाई  सदस्य  रहेंगे  जोकि  कुछ  ऐसे  मामलों  पर  विचार  करेंगे  जिनका  निकट  सम्बन्ध

 राज्य  के  दैनिक  जीवन  से  हो  ।  वह  उसी  प्रकार  की  होगी  जिस  प्रकार  की  कि  हमारे  स्वायत्त  शासी  निकाय

 किन्तु  कोई  यह  कह  सकता  है
 कि

 ह  are  स्वायत्त  शासी  निकाय
 नगरपालिका

 बोड़े  कौर  जिला

 बोर्ड  रहे  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  कायम  रखना  एक  ऐसी  बात  है  जो  कि  उसके  भिन्नरूप  नहीं  है  ं

 किन्तु  जब  झ्रापके  पास  मध्यवर्ती  निकाय  के  रूप  में  एक  रिक  बड़ा  निकाय  हो  तो  यह  कौर  भी  आवश्यक

 हो  जाता  भ्राखिरकार यह  सब  जो  व्यवस्थायें  की  जा  रही  हैं  वह  किसी  सिद्धान्त  या  विचार

 धारा  पर  भ्राधारित  नहीं  हैं  वरन्  देवा  की  जनता  के  विभिन्न  विभागों  की  झ्राकांक्षाश्मों  की  के  लिए

 हमें  जिन  परिस्थितियों  में  कार्य  करना  है  उनको  दृष्टि  में  रखते  हुए  की  गई  हैं  ।  भ्राखिरकार  प्रजातन्त्र

 जनता  के  संतोष  के  लिये  कार्य  करता  है  कौर  जो  भी  प्रत्येक  कार्यवाही
 की

 जानी  है  वहू  उन  बुनियादी
 बातों

 के  अनुरूप  होनी  चाहिये  जिनसे  इस  देश
 में  सभी  जातियों  six  व्यक्तियों  को  संतोष  मिल

 ताकि  सभी  व्यक्तियों  को  स्वाधीनता  के  सुख  की  अनुभूति  हो  कौर  देश  की  छी  प्रगति  झर  विकास

 के  लिये  किये  जाने  वाले  रचनात्मक कौर  सहकारी  प्रयास  में  सभी  अपना  योगदान  दें  ।  मझे  aa

 है  कि  जालंधर  डिवीजन  के  लोगों  ने  क्षेत्रीय  योजना  के  मन्तव्य  कौर  परिणामों
 को  पूर्णरूप से  समझा  नहीं
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 प्रादेशिक शर  क्षेत्रीय  योजना  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  दुविधा  नहीं  है  कौर  उनके  बारे  में  सभी

 बातें  स्पष्ट  हैं  ।  उक्त  योजना  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  था  माननीय  सदस्यों  ने  उसे  देखा  ही

 होगा  ।  वास्तव  मुझे  खेद  है  कि  जालन्धर  डिवीजन  के  कुछ  नागरिक  इस  योजना  के  गुणों  को  पूर्णरूप  से

 aa  तक  समझ  नहीं  सके  हैं  ।  मेरा  भ्र पना  विश्वास  हैं  कि  यदि  वह  निष्पक्ष  भाव  से  उसकी  जांच  करें

 तो  वह
 देखेंगे  कि

 उसमें  कोई  बात  ऐसी  नहीं  है  जो  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  गलतफहमी  या  आशंका  उत्पन्न

 कर  सके  ।  इन  दो  प्रदेशों  में  रहने  वाले  सभी  लोगों  के  लिये  यह  एक  चुनौती  है  कि  पिछले  १०  या  २०  वर्षों

 में  उनके  जो  छोट-मोंटे  मतभेद  या  दुराग्रह  रहे  हों  उन्हें  वह  त्याग  दें  कौर  इस  बात  को  समझें  कि  प्रत्येक

 व्यक्ति  का  कल्याण  प्राय  प्रदेशों  में  रहने  वाले  वांधवों  के  साथ  सहयोग  करने  में  ही  निहित  है  ।  हम

 भाषी  शर  एक  भाषी  राज्यों  के  बारे  में  सुनते  रहे  हैं  ।  किन्तु  यहां  श्राप  देखते  हैं  कि  एक  विचित्र  बात

 वह  यह  है
 कि

 एक  ही  प्रदेश  में  रहने  वाले  एक  ही  भाषा  बोलने  काले  लोग  यदि  एक  दूसरे  के  साथ

 लड़ते  नहीं  हैं  तो  भी  परस्पर  एक  दूसरे  के  प्रति  ईर्ष्या  दौर  प्रतिस्पर्धा  ate  श्रीवास  की  भावना  का

 UTA  करते  यह  उनके  सार्वजनिक  जीवन  का  कौर  व्यक्तिगत  जीवन  का  भी  एक

 है  ।  यह  उनके  हित  में  ate  देश  के  वृहत्तर  हित  में  भी  श्रावक  है  कौर  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 वादी  हूं  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  मेरे  जिन  मित्रों  को  wa  भी  सन्देह  है  यदि  वह  इस  प्रदान  पर  कौर

 हमारे  द्वारा  खोजे  गये  हल  पर  निष्पक्ष  रूप  से  कौर  सहानुभूति  सेमिनार  करें  तो  वह  यह  देखेंगे  कि  जो  हल

 हमने  सोचा  है  वह  स्वीकार  करने  योग्य  है  ।  यदि  वह  ऐसा  करने  में  प्रसाद  रहते  हैं  तो  वह  झपने  राज्य

 शर  देश  के  प्रति  कत्तव्य  निर्वाह  करने  में  प्रसाद  रहेंगे  ।

 द्विसदनीय  विधान  मंडलों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया  है  ।  मेरे  कुछ  मित्रों  का  ख्याल  हैं  कि  प्रत्येक

 राज्य  में  केवल  एक  सदन  होना  चाहिये  कौर  उच्च  सदन  नहीं  होना  चाहिये  ।  तथापि  राज्य  इस  सम्बन्ध

 में  सोच  विचार  करके  निर्णय  करने  के  लिये  स्वतन्त्र  है  ।  प्रजातन्त्र  का  सार  प्रत्येक  भाग  को  अधिकतम

 स्वाधीनता  प्रदान  करने  में  नियमित  है  जोकि  स्वयं  देश  के  उसकी  सभी  श्राकांक्षा्मों की  पूर्ति  के

 लिये  उसकी  निष्ठा  six  प्रगति  के  अनुरूप  है  ।  इसलिये  यदि  कुछ  लोग  दूसरा  सदन  चाहते  हैं

 तो  हम  उनके  रास्ते  में  नहीं  करायेंगे  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  जात  है  कि  संविधान  के  भ्रन्तर्गत

 लोक-सभा किसी  भी  समय  दूसरे  सदन  की  समाप्ति  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकती  है  ।  राज्यों की

 विधान-सजायें  भी  इसी  का  सुझाव  दे  सकती  हैं  af  दूसरा  सदन  उसी राज्य  में  हो  ।  इसलिये

 किसी  राज्य  में  यदि  विधान-परिषद्  या  विधान-सभा  की  स्थापना  हो  भी  जाये  तो  वह  एक  ऐसी  व्यवस्था

 है  जिसका  अस्तित्व  जनता  के  प्रतिनिधियों  की  सभा  की  इच्छा  पर  निसार  होगा  ।  किन्तु  में  यह  कहूंगा

 कि  कभी-कभी  विधान  परिषद  उपयोगी  कार्य  करती  है  ।  जब  किसी  विधान  की  जांच  की  जानी  होती  है

 तो  कई  बार  यह  बांछनीय  होता  है  कि  प्रस्तुत  विधेयकों  की  जांच  न  केवल  उसी  सदन  में  जहां  कि  उन्हें

 प्रथम  प्रस्तुत  किया  गया  किन्तु  दूसरे  सदन  में  भी  उसकी  जांच  की  जावे  ।  कभी-कभी जब  श्राप  अंकों

 को  जोड़ते  हैं  तो  एक  ही  गलती  को  बार-बार  करते  हैं  फिर  चाहे  वह  गलती  प्रत्यक्ष  ही  कयों  न  हो  ।

 कभी  १००  १०  को  जोड़ कर  १२०  करते  उसे  बार-बार  जोड़  कर  देखते  हैं  फिर
 भी  योग

 १२०  ही  रहता  है  ।  उसी  को  यदि  कोई  दूसरा  व्यक्ति  जोड़ता  है  तो  वह  गलती  को  एकदम  पकड़  लेता  है

 दौर  कहता  है  कि  जोड़  १२०  नहीं  कितु  ११०  होना  चाहिये  |  इसलिये  दूसरा  सदन  होना  कभी-कभी

 लाभदायक  होता  है  किन्तु  इस  बात  का  निर्णय  सम्बन्धित  राज्यों  पर  निरभर  है  ।

 अल्पसंख्यकों  के  लिये  परित्राणों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया  था  ।  जैंसा  कि  माननीय  सदस्यों

 को  ज्ञात  है  कि  विधेयक  में  प्राथमिक  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  एक  उपबन्ध  है
 ।

 किन्तु  आयोग  द्वारा  कई

 aro  का  सुझाव  दिया  गया  है  alt  हमने  उन्हें  स्वीकार  किया  है
 ।

 heart  इसलिये  आवश्यक  है  कि

 प्रत्येक  नागरिक  भारत  के  किसी  भाग  में  प्रगति  लिंग  या  अन्य  विभेदात्मक  बातों  के
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 जूद
 पूर्ण  अधिकारों  का  उपयोग  कर  सके

 |
 वहां

 न
 केवल  भाषा

 का
 वरन्  aferate nN Pm  का  ना  भी

 आता
 है

 ।

 कभी-कभी  लोगों  को  उन  राज्यों में  सेवामुक्त
 नहीं

 किया  जाता  हैं  जिनमें  कि  उनका  स्थायी  अधिवास

 नहीं  होता  है  ।  कभी-कभी  उन्हें  कुछ  राज्यो ंमें  धारण  करने  या  कमी  खरीदने  नहीं  दी  जाती  है  ।

 ऐसी  प्रौढ़  भी  |  हम  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  नागरिक  ऐसे  परिवारों  के  अधीन  रहकर  जोकि  उस

 विशिष्ट  क्षेत्र  के  लिये  प्रावश्यक  भारत के  प्रत्येक  भाग  में  नागरिकता  के  झ्र धि कारों

 कारों  का  पूर्ण  उपभोग  कर  सके  |

 विधेयक  में  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  बाद  वह  अध्यक्ष  उपाध्यक्ष  अपने

 स्थान
 पर  बने  रहेंगे  जोकि  पहले  की  विधान  सभाश्रों  मे ंथे  कौर  पुनर्गठन  के  बाद  नये

 राज्यों
 का

 ग्रधिकांश भाग  हैं  ।

 एम०  एस०  गरुपादस्वामी  यह  नई  विधान-सभाओं  पर  छोड़  दिया  जाये  ।

 पंडित
 जी०  बी०  पन्त  :  सुझाव यही  था  श्र  मैं

 भी
 उसी  का  निर्देश  कर  रहा  हूं  ।  हमने  विधेयक

 में  ऐसा  एक  उपबन्ध  रखा है  कि  सभी  विधान  संभागों  के  मौजूदा  सदस्य  नये  राज्यों  की  विधान  समझो

 के  सदस्य  होंगे  |  मेरा  ख्याल  |  कि  कुर्ग  की  विधान  सभा  में  इस  समय  २४५  या
 २४

 सदस्य  हैं  ।  किसी
 भी

 हालत  में  सदस्यों  की  संख्या  २०  से  अधिक  है  कौर  की  जनसंख्या  लगभग  दो  लाख  है  ।  हमारी Wa

 भी  यह  इच्छा  है  कि  किसी  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  होनी  चाहिये  उन  सभी  सदस्यों  को  जिन्हें

 मौजूदा  राज्यों  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करने  का  विशेषाधिकार  मिला  नये  राज्यों  के

 विधान  मंडलों  में  प्रतिनिधित्व  करने  दिया  जायें  ।  इसलिये  नये  विधान  मंडल  प्रतिनिधान  के  एक  समान

 सिद्धान्तों पर  भ्राधारित  नहीं  होंगे  ।  मौजूदा  विधान  मंडलों  में  से  कुछ  में  प्रा वश्य कता  से  afters

 निधित्व  होगा  तो  कुछ  मे  श्रावस्यकता  से  कम  ।  हम  इसलिये  ऐसा  कर  रहे  हें  ताकि  झाम  चुनाव  तक

 कोई  गड़बड़ी  न  हो  |  इसलिये  हमने  मौजूदा  परिस्थितियों  में  यही  उचित  समझा  कि  भ्रध्यक्षों  और

 उपाध्यक्षों  को  भी  कायम  रहने  दिया  जाये  क्योंकि  जब  सदस्य  किसी  एकसम  areas  पर  निर्वाचन  क्षेत्रों

 का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  हैं  तो  भ्रमण  व्यक्तियों  को  भी  इसी  तरह  कायम  रखना  सर्वोत्तम  निदान  होगा  |

 किन्तु  संयुक्त  समिति  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  स्वतन्त्र  होगी  ।  मैँ  दो  बजे  तक  ही  बोलने  की

 उम्मीद  रखता  था  में  झपना  भाषण  समाप्त  करता

 कामत  )  मैं  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हुं  ।  माननीय मंत्री  ने  सुझाव

 दिया  है
 कि

 जो  संशोधन  मैने  रखे  हैं  उनके
 लिये

 मैं  परिमार्जन  करूं
 |

 कया  वह
 इस

 बात  से  सहमत
 नहीं

 हैं  कि  भ्रध्यक्ष  महोदय ने  कल  मेरे  साथ  जो  व्यवहार  किया  था  उसके  लिये  उन्हें  परीक्षाएं न  करना  चाहिये  ?

 महोदय  :  हम  उस  विवादग्रस्त बात  पर  चर्चा  नहीं कर  रहे  हैं  ।

 श्री  ato  जी  ०  देशपांडे  में  एक  बात  के  बारे  में  पूछता  हं  ।  गृह  मंत्री  ने  भ्र भी  अध्यक्ष

 are  उपाध्यक्ष  का  निदा  किया  है  ।  क्या  मैँ  उन्हें  यह  बता  सकता  हूँ  कि  मध्य  प्रदेश  में  विधान  सभा  का

 उपाध्यक्ष  एक  ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  जोकि  महाराष्ट्र  को  चला  जायगा  ?  यह

 उपबन्ध  किया  गया  है  कि  वह  नई  विधान-सभा  के  उपाध्यक्ष  होंगे  ।  यदि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  विधेयक

 में  गया  तो  ऐसी  भ्रनियसिततायें रहेंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संयुक्त  समिति  उस  पर  विचार  करेगी  ।  गह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  संयुक्त

 समिति  परिवर्तन  कर  सकेंगी  ।

 श्री  कामत  :  मैँने  जो  बात  उठाई  थी  उसके  बारे  में  आपका  क्या  निर्णय  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा
 के

 समक्ष  एक  प्रस्ताव है  ।  श्री  कामत  ने  कुछ संशोधन  पुरःस्थापित

 किये  हैं  ।  विधि-कार्य  मंत्री
 श्री  कामत  जब  अनुपस्थित

 तब  एक
 अपील

 की
 गई

 थी  ।

 अंग्रेजी  में
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 श्री  कामत  :  मैं  उपस्थित  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  ।

 श्री  कामत
 :

 विधि  कार्य  मंत्री  से  मैं  पूछता  हूं  कि  क्या  मैं  उपस्थित नहीं  था  ?

 महोदय
 se «  ०  कि  यदि  माननीय  सदस्य  संशोधन  वापिस  ले  लें  तो  अच्छा

 होगा  ।  मैं
 केवल  माननीय  सदस्य

 की
 प्रतिक्रिया

 जानना  चाहता  हूं

 श्री कामत  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 मेरे  सुझाव  के  सम्बन्ध  में  गृह  कार्य  मंत्री
 की

 प्रतिक्रिया

 क्या है  ?

 महोदय  :
 उसमें  जानने  की  बात  कोई  नहीं है  ।  मैं  यह  माने  लेता हूं  कि  माननीय  सदस्य

 यह  संशोधन  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत कराना  चाहते  हैं  |

 कामत हां

 जी०  बी०  पन्त  मेरी  प्रतिक्रिया  यह  है  कि  भ्रध्यक्ष  महोदय  का  व्यवहार  शभ्राद्योपान्त

 उचित रहा  है  ।

 श्री  कामत  :  मेरा  से  तीव्र  मतभेद है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  इस  विवाद  में  नहीं  पड़ेंगे । हमारे हमारे  समक्ष  यह  रन  नहीं

 है  ।  प्रदान  केवल  यह  है  संशोधन  स्वीकृत  किये  जायें  अथवा  नहीं  ।  जहां तक  मेरा  ख्याल  है  वह

 निश्चय ही  हमारे  नियम  संख्या  R08,  ११०  शादी  का
 उल्लंघन

 करते  हैं
 ।  फिर

 भी  मैं  उन्हें
 सभा

 के

 समक्ष  रखने  के  लिये  तैयार  हं  ।  शौर  सभा  उनके  बारे  में  चाहे  जो  निर्णय  कर  सकती हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किये  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  मैंगलोर  wat  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  को  दोनों  सदनों  के  ४५१

 सदस्यों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जायें  ;  जिसमें  ३४  सदस्य इस  सभा  ग्र्थात् श्री श्री

 qo  श्रीनिवास  श्री  एच०  वी
 ०

 श्री  To  एम०  श्री

 श्री  एस०  कार  श्री  बी०  जी०  श्री  बसंत  कुमार  डा०  राम  सुभग

 पंडित  भ्र लगू  राय  श्री  देव  कांत  श्री  एस०  श्री  एस०के०

 श्री  श्री  जी०  एस०  श्री  जी०  बी०  श्री  राधा  चरण

 श्री  गुरुमुख  सिंह  श्री  राम  प्रताप  श्री  भवन जी  ए०  श्री  पी०

 श्री  बी०  एन०  श्री  श्री  फ्रैंक  श्री  पी०  टी०

 पुलिस  श्री  क०  Fo  श्री  जे०  बी०  श्री  way  श्री  सारंग घर

 श्री  एन०  सी०  श्री  जयपाल  डा०  लंका  श्री  टेक  डा०  एन०

 एम०  जयसूर्या  शर  श्रीमती  तारके इव री

 कौर  राज्य  सभा  के  १७  सदस्य  हों  ;

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित
 करने  करने

 के  लिये  aerate  )  संयुक्त  समिति  के

 सदस्यों  की  कुल  संख्या  की  एक  तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति इस  सभा  को  १४  १९४५६  तक  प्रतिवेदन

 कि  अन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों पर  लागू  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे

 feats  ate  रूप-मंदों
 के साथ  लागू  होंगे  जो  अध्यक्ष  ae

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  sat  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 ata  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा

 को  बताये 1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 WAT  राधिकार  विधेयक--जारी हिन्द

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हमें  कार्य  सूची के  दूसरे  विषय को  लेना  है  ।

 जब  सभा  श्री  पाटनकर  द्वारा  १२  PEUYy  को  पुरःस्थापित  प्रस्ताव पर  भ्रग्रेतर  चर्चा

 करेगी

 हिन्दुओं  में  वसीयतरहित  उत्तराधिकार  सम्बन्धी  विधि  को  संशोधित  तथा  संहिता-बद्ध

 करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  पपी

 इस  विधेयक  के  निपटारे  के  लिये  ३४५  घंटे  का  समय  उपलब्ध  है  ।  श्री  पाटनकर  अरपना  भाषण

 पहले  समाप्त  कर  चुके  हैं  ।

 श्रीमती  शिवराज वती  नेहरू  लखनऊ-मध्य  )
 :  माननीय  उपाध्यक्ष  प्रस्तावित

 बिल  में

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय महिला

 सदस्या
 मुझे  क्षमा  करेंगी  |  कुछ  संशोधन  ऐसे  हैं  जिन  पर

 विचार  किया  जाना  है  ।  श्री  वी  ०
 जी

 ०  देशपांडे ।

 || श्री  ato  जी०  देशपांडे  :
 मैं  उसे  प्रस्तुत  करना  चाहता  &

 मंत्री  :
 मेरा  ख्याल है  कि  नियमों के  भ्रन्तर्गंत उक्त  संशोधन  प्रस्तुत

 नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 महोदय
 :
 मैं  उसके  सम्बन्ध  में  बाद  में  कहूंगा  ।  भ्रमण

 संशोधन
 भी  हैं  ।  पंडित  ठाकुर

 दास  भार्गव  ।

 पंडित  ठाकुरदास  भागने
 )

 :
 मैं  यह  भूल  गया ८  द हूं  किप  चले  संशोधन कया  थे  ?  मैंने

 राज  कुछ  कौर  संशोधनों
 की  सूचना  दी  है  |

 महोदय
 :

 मेँ  उन  संशोधनों  के  बारे  में  कह  रहा  हुं
 ।

 22
 ठाकुरदास  भागने  :

 में  संशोधन  संख्या  २१,  ६  न  AN  २३  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 क्या  मैं  उन्हें  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  केवल  माननीय  सदस्य  की  इच्छा  जानना  चाहता  था  |  माननीय  मंत्री

 को  उनकी  ग्राहकता के  सम्बन्ध  में  आपत्ति है  |

 श्री  पाटनकर :  यह  विधेयक  राज्य-सभा  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  उसे  एक  संयुक्त  समिति

 को
 निर्देशित  किया

 गया
 था  ।  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  उसे  परिषद्

 द्वारा  पारित  किया  गया  है  ।  किसी  विधेयक में  इस  भ्र वस् था  पर  किये  जानेवाले  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध

 में  जो  नियम  है ंवह
 नियम  gy 9  स शभ्रारम्भ  होते हैं  जिसका  सम्बन्ध  परिषद में  प्रारम्भ  होने  वाले

 गौर
 लोक-सभा  को

 भेजे  गये  विधेयकों
 से  हैं

 ।
 प्रथम  नियम  यह  है  कि  जब  परिषद् में  प्रारम्भ

 होनेवाला

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [ att  पाटनकर  |]

 कोई  विधेयक  परिषद  द्वारा  पारित  हो  गया हो  कौर  सभा  को  पहुंचाया  तो  यथासम्भव

 शीघ्र  पटल  पर  रखा  जायेगा  ।  यह  सब  हो  गया  होगा  ।  नियम  १५३  का सम्बन्ध विचार  प्रस्ताव  से  है  ।

 मुख्य  नियम  १५५  में  कहा
 गया

 है
 कि  :

 भी  सदस्य  विधेयक  पहले  ही  दोनों  सदनों  की  किसी  संयुक्त  समिति  को  सौंप

 न  दिया गया  किन्तु  अन्यथा  नहीं )  संशोधन  के  रूप में  यह प्रस्ताव  कर  सकेगा कि

 विधेयक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  ate  यदि  ऐसा  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  जाये  तो  विधेयक

 प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  ait  तब  सभा  में  प्रारम्भ  होने  वाले  विधेयकों  की

 प्रवर  समितियों  से  सम्बन्धित  नियम  लागू  होंगे  पी

 वास्तव
 में

 नियम  १५१  के अ्रन्तगंत  we  परिषद्  आरम्भ  होनेवाले  कौर  सभा  को  पहुंचाये

 जाने  वाले  ्
 सम्बन्धित  नियमों  के अ्रन्तगंत  केवल  कुछ  ही  संशोधन  प्रस्तावित  किये  जा  सकते

 प्रवर  समिति  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  नियम  १५४५ में  विशिष्ट  रूप से  कहा  गया है  विधेयक

 पहले  ही  दोनों  सदनों  की  किसी  संयुक्त  समिति  को  सौंप  न  दिया  गया  किन्तु  अन्यथा  नहीं ਂ  ।  यदि

 विधेयक  संयुक्त  समिति  को
 सौंप

 न
 दिया  गया  होता  कौर  उस  सभा  द्वारा

 पारित  न
 किया  गया  होता तो

 ऐसा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  था  कि  इस  विधेयक  को  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ।

 अन्यथा  यह  सभी
 जिनका

 स्वरूप  बहुत  कुछ  विलम्बकरी  नियम-वाह्य

 श्री  देशपांडे के  संशोधन  में  कहा  गया  है  :

 विधेयक  को
 एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाय  कौर  उसे  मिताक्षरा  संयुक्त  परिवार

 की  सम्पत्ति  सम्बन्धी  सभी  frat  को  निकाल  नें  शर  विधेयक  को  पुनः  प्रारूपित  करने

 का  शभ्रादेश  दिया  जाये  ।''

 वह  चाहते  थे  कि  विधेयक  को  संयुक्त  रामसती  को  सौंपा  जाये  ।  जिस  विधायक  को  दूसरी

 सभा  ने  पारित  करके  इस  सभा  को  कौर  इस  रूप में  कौर  स  अवस्था में  भेजा  उसके  सम्बन्ध

 में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 किये  जाने  का  उपबन्ध  नियमों  में  नहीं है  ।

 मैं  सोचता  हूं  कि  पंडित  ठाकुरदास भार्गव  के  संशोधन  Sere  पर  मिले  थे  ।
 जहां  तक

 मेरा  सम्बन्ध  है  वे  प्रस्ताव  केवल  विलम्ब कारी  प्रस्ताव  मैं  इस  बात  के  लिये  सहमत  नहीं  हूं

 कि  सूचना  सम्बन्धी  अवधि  की  छूट दी  जाये  ai  उन्हें  प्रस्तुत  करने  जाये  परन्तु  यह
 टैक्नीकल  विषय है  |

 पंडित  ठाकुरदास  भार्गव  का  एक  संशोधन निम्न  प्रकार  का  है

 विधेयक  को  राय  जानने के  लिये  परिचालित  किया  बि

 में  नहीं  सोचता  कि  ऐसे  विधेयकों के  बारे  में  बताये  गये  नियमों  के  भ्रमित ऐसा  प्रस्ताव  किया  जा

 सकता  |  जहां  तक  इस  विधेयक का  सम्बन्ध है  इसे  आरम्भ  में  राय  जानने  के  लिये  परिचालित

 किया
 गया

 था
 कौर  इसके  बाद  दोनों  सदनों

 की  संयुक्त  समिति
 ने  इस  पर  विचार  किया  वे

 दोनों

 प्रक्रम पुर
 पुरे  हो  चुके

 पंडित  ठाकुरदास  भागंव  का  २२वां  संशोधन  निम्न  प्रकार है

 विधेयक  प्रवर  समिति  को  मूल  विधेयक  पर  फिर  से  विचार
 करने

 कौर  अपना
 प्रतिवेदन

 देनें  के  लिये  फिर से  सौंपा  जायें  ate  समिति को  यह  भ्रनुदेश दिया  जाये
 कि  वह  विधेयक

 द्वारा  स्पष्ट  रूप  से  छोड़े गये  विषयों  are  सम्पत्तियों को  छोड़े  पी

 यह  भी  विलम्बकारी प्रस्ताव  है  ।  मैंने  जिन  नियमों  का  उल्लेख  किया  है  उनके  श्रतुसार  ऐसा

 प्रस्ताव  नहीं  किया  जा  सकता |
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 उनका  तीसरा  प्रस्ताव  निम्न  प्रकार  का  है  :

 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  जिसमें  के  नाम  प्रस्ताव  करते  समय
 बताये  जायेंग े)

 सौंपा  जाये  उसे  यह  अनुदेश  दिया  जाये कि  वह  मूल  विधेयक  पर
 अगस्त  oe  के

 तक  प्रतिवेदन दें  ।''

 मैं  सोचता  हूं  कि  नियम  १५५  के  oie  भी  यह  स्पष्ट  रूप  से  waeg  है  क्योंकि  संयुक्त

 समिति को  यदि  यह  विधेयक  न  सौंपा  जाता  तभी  यह  प्रस्तुत  किया जा
 सकता

 था  ।
 नियम  १५५

 स्पष्ट है  ।

 इसके  अलावा  ये  सब  विलम्ब कारी  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध में  मैं  आपका  ध्यान  नियम  ३२३

 की  कौर  भ्राकर्षित  करूंगा  जिसमें  कहा  गया  हैं

 (२)  यदि  अध्यक्ष  की  यह  राय  हो  कि  किसी  विधेयक  पर  अग्रेतर  राय  जानने  के  लिये  उसे

 परिचालन  का  प्रस्ताव  ऐसे  विलम्बकारी  प्रस्ताव  के  स्वरूप  का  है  जिससे  सभा  के

 नियमों
 का दुरुपयोग  होगा  क्योंकि  मूल  परिचालन ही

 पर्याप्त  या  व्यापक था  या  यह  कि

 पूरे  परिचालन  के  बाद  विधेयक  के  पुनः  परिचालन  की  आवश्यकता  के  हेतु  कोई  परिस्थिति

 उत्पन्न  नहीं हुई
 तो  वह  उस  पर

 ग्रध्यक्ष  पीठ  से  तुरन्त  प्रश्न  रख  सकेगा  या

 प्रस्थापित  करने  से  इनकार  कर  सकेगा  12.0

 “(  ३)  यदि  ध्यान  की  यह  राय  हो  कि  किसी  विधेयक पर  सभा की  प्रवर  समिति  या  सदनों

 की  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  दिये  जाने  के  बाद  विधेयक  के  सभा  की  प्रवर  समिति या

 सदनों
 की  संयुक्त  समिति

 को
 फिर

 से
 सौंपे

 जाने  या  उसके  परिचालन  या  परिचालन
 का  प्रस्ताव  ऐसे  विलम्बकारी  प्रस्ताव  के  स्वरूप का  है  जिससे  सभा  के  नियमों  का  दुरुपयोग

 होगा  सभा  की  प्रवर  समिति  या  सदनों  की  संयुक्त  समिति  विधेयक

 पर  उचित  रीति से  विचार  कर  चुकी  है  या  यह  कि  विधेयक  के  ऐसी  समिति  से  ort

 के
 बाद  कोई  अप्रत्याशित  या  नई  परिस्थिति  उत्पन्न  नहीं  हुई  तो  वहू  उस  पर  भ्रध्यक्ष

 पीठ
 से  तुरन्त

 प्रीत  रख  सकेगा
 या

 प्रश्न  प्रस्थापित  करने
 से

 इनकार
 कर  सकेगा

 पी

 जिन  प्रश्नों
 से  यह  विधेयक  निकल  चुका है

 उनको  देखते  हुए  मैं  निवेदन  करता हूं  कि  ये

 सब  विलम्बकारी  प्रस्ताव  इन  के  द्वारा  यह  चाहा  जा  रहा  है  कि  यह  विधान  जिसे  बहुत  पहले

 पारित  ही  जाना  चाहिये  पारित  न  हो  सक े।  मैं  इस  प्रक्रम  पर  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  से  प्रस्तुत

 किये  जाने  के  विरुद्ध हूं  ।

 ठाक्रदास  भार्गव :  माननीय  मंत्री  किस  नियम  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  पाटनकर
 :  मेरी

 आपत्ति  तो  यह  हैं  कि  दूसरी  सभा  में  आरम्भ  होने  वाले  विधेयकों

 के  बारे  में  एक  faery  प्रक्रिया हैं  पौरिये  सब  प्रस्ताव नियम  वाह्य  हैं  |

 पंडित  ठाक्रदास  भागन े:  श्राप  किस  नियम  का  उल्लेख  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  १५५  शर  ३२३  |

 श्री  ato  जी०  देशपांडे
 :

 हमने  ये  प्रस्ताव  विलम्ब  करने  के  लिये  प्रस्तुत  नहीं  किये  विधि

 कार्य  मंत्री  नें  स्वयं  राज्य  सभा  में  स्वीकार  किया  था  कि  विधेयक  के  प्रारूप  में  कई  दोष  हैं  ।  राज्य-सभा

 में  भी  हमें  बहुत  सी  विसंगत  बातों का  पता  लगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  इस  विषय  में  कहना  चाहिये कि  क्या  इस  समय  इसे

 प्रवर  समिति  को  सौंपना  ठीक  होगा  जब कि  वह  राज्य  सभा  द्वारा  पहले  ही  संयुक्त  समिति  को  सौंपा

 जा  चुका है  ।

 श्री  ato  जी०  ददा पाड़  :  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  था  कि  हम  विलम्ब कारी  चालें  नहीं  चल  रहे

 हैं
 ।

 खंड  ६  के  अधीन  एक  परन्तुक  संशोधन के  च  रखा  गया  था  मूल  रूप  में
 विधायक  नें  महिला

 सम्बन्धीਂ  शब्द  थे  sa  हमने  श्रेणी
 में

 उल्लिखित
 पुरुष

 सम्बन्धीਂ  शब्द  रख
 दिये  हैं  परन्तु

 व्याख्या  में  यह  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  ऐसी  शभ्रसंगतियां  श्री  भी  रह  गई  हैं  ।

 में  चाहता  हु ंकि  विधेयक ऐसे  न  बने  जिससे  कि  मुकद्दमेबाजी होने  लगे  ।  सभा  में  कोई  भी  नहीं

 चाहता कि  इसके  दोष  बने  रहें  शौर यह  पारित  कर  दिया  जाये  |

 नियम  १५५  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  यह  विधेयक  ag  मूल  विधेयक  नहीं  है

 जिसे  राज्य-सभा  ने  हमारे  पास  भेजा  था  क्योंकि  उसमें  मिलाकर  सम्पत्ति  को  छोड़  दिया  गया  था

 शर  प्रवर  समिति  ने  नियम  तथा  विनियम  बनाकर  उसमें  कई  भ्रम  पैदा  कर  दिये  भिन्न  विधेयक

 होने के  कारण  वे  नियम  लागू  नहीं  होंगे  जो  दूसरी  सभा  में  आरम्भ  होने  वाले  विधेयकों  के  ऊपर

 लागू  होते  इसे  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  तथा  इसका  ठीक  प्रारूप
 बनाया

 जाना

 चाहिये  ।

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  मेरी  सहायता  करेंगे  |

 ठाक्रदास  भागने  :  यदि  कोई  विधेयक  दूसरी  सभा  द्वारा  पारित  किया  गया  हो  तो  भी

 इस  सभा  को  प्रवर  समिति  नियुक्त  करने की  शक्ति  होती  रेलवे  सामान  विधेयक

 के  बारे  में  ऐसा  किया  गया  था  ।

 इस  विधेयक  के  बारे  जहां तक  मूल  विधेयक  के  खंड  ४५  का  सम्बन्ध  विद्वेष  स्थिति  है

 जब  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर  यहां  चर्चा हुई  खंड ५  पर  भी

 चर्चा हुई  थी  संयुक्त  समिति को  सौंपने  के  समय  मूल  विधेयक  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  था  श्र

 हमें  बताया  गया  था  कि  खंड  ४  में  दी  गई  संय  क्त  पारिवारिक  सम्पत्ति  wife  पर  इस  विधेयक  का  प्रभाव

 नहीं  पड़ेगा ।  उन  पर  संयुक्त  समिति  विचार नहीं  करेगी

 wa  में  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  दूसरी  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  हम  उसके  किसी

 उपबन्ध  पर  शभ्राक्षेप नहीं  उठा  सके  जैसा  हमें  विदित  जनता को  भ्र धि कार  है  कि  वह  प्रवर  समिति

 को  अभ्यावेदन द  सक  |

 महोदय  :  हम  तो  संक्षेप में  केवल  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  जब  विधेयक  दूसरी  सभा

 द्वारा  पारित  किया  जाये  तब  क्या  हम  उसे  फिर  से  संयुक्त  समिति  अथवा  प्रवर  समिति  को  सौंप

 सकते हैं  ?

 ठा क्र दास  भाव  :  उस  नियम  की  संख्या  कया  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  4X  |

 पंडित  ठाकुरदास  भाग
 :  यह  नियम  मामूली  मामलों  के  लिये  है  जब  प्रवर  समिति  अथवा  संयुक्त

 समिति ने
 काम

 न  किया हो  ।  किस  नियम  में  यह  दिया  गया है  कि  जब  कोई  विधेयक  दूसरी  सभा

 में  पारित  किया  गया  हो  इस  सभा  के  क्या  अधिकार  नियम  4%  में  इस  प्रकार  के  विधेयकों

 की  चर्चा  नहीं
 की

 गई  हमें  यह  सिद्धांत मानना  चाहिये  कि  यह  सभा  स्वतन्त्र हैਂ  र
 इसरी  सभा  जो

 सभा  जो

 pat  ast  में
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 कुछ  करे  उससे  हम  बाध्य  नहीं  हैं  ।  जो  विधेयक  यहां  भराते  हैं  वे  इस  प्रकार  के  होते  हैं  मानों  उन  पर

 प्रवर  समिति  ने  aoa  प्रतिवेदन  दे  दिया  हो  ।  इस  आधार पर  यह  कहना  कि  हम  अपनी  प्रवर  समिति

 नियुक्त  नहीं  कर  सकते  इस  सभा  की  स्वतन्त्रता  कौर  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  करना  होगा  ।  यह  सभा

 प्रत्येक विषय  पर  स्वतन्त्र  निर्णय  ले  सकती  है  तथा  स्वतन्त्र  प्रक्रिया भ्र पना  सकती  हैं  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  नियम  ३२३  का  उल्लेख  किया  ae  प्रस्ताव  विलम्ब कारी  प्रस्ताव

 नहीं  इस  विधेयक  द्वारा  ड्राप  उत्तराधिकार  विधि के  सिद्धान्तों में  परिवतेन  कर  रहे  हैं  |  अतएव

 जनता  की  राय  लेना  आवश्यक है  ।  प्रभी  ऐसा  नहीं  किया  गया  इस  के  विपरीत  यह  धारणा  पैदा

 की  गई  हैं  कि  इसके  उपबन्ध  संयुक्त  परिवार  की  सम्पत्ति  पर  लागू  नहीं  होंगे  ।  अतएव  यह  आवश्यक

 है  कि  यह  बताया  जाये कि  ये  प्रस्ताव  कैसे  भ्रवरुद्ध

 यह  सभा  के  भ्र धि कारों का  प्रश्न  दो  सितारों  का  क्या  उपयोग  यदि  वे  इन  विधेयकों  के

 सम्बन्ध  में  स्वतन्त्र  कार्यवाही  न  कर  सकें  |

 यद्यपि  विधेयक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  था  फिर  भी  दोनों  सभाएं  किसी  सिद्धान्त  को

 मानने  के  लिये  बाध्य  नहीं  हैं
 ।

 हम  तो  केवल  मूल  विधेयक  के
 उपबन्धों

 से  बाध्य  हैं
 ।

 मूल  खंड  ४  में

 दिये  गये  उपबन्धों  से  बाहर  जाना  संयुक्त  समिति  की  शक्ति  से  परे था

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इन  प्रस्तावों  को  अवरुद्ध  करना  उचित

 नहीं  होगा  इन्हें  प्रस्तुत  करने  दिया  जाये  |

 fat  एस०  एस०  मोरे  (  मैं  संयुक्त  समिति
 का  सदस्य  था  श्र मैँ  विश्वास  करता

 हूं कि
 उसने  किसी  उपबन्ध

 का
 अतिक्रमण

 नहीं  किया
 ।

 फिर  भी  मुझे  सभा  के  अधिकारों  में  रुच  नियम  YY F Hae में  केवल  यह  दिया  गया  है  कि  यदि

 कोई  विधेयक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  हो  तो  हम  यहां  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव  नहीं कर  सकते  ।  परन्तु  श्री बी  ०  जी०  देशपांडे ने  प्रस्ताव  किया है  कि  विधेयक  उसी  sara संयु

 समिति को  सौंपा  जाये ं।

 ठाकुरदास  भार्गव  :  मैंने  भी  ऐसा  ही  किया  है
 |

 एस०  एस०  मोरे :  माननीय  सदस्य  के  संशोधन  परिचालित  नहीं  किये  गये

 यदि  संशोधन  यह  हो  कि  विधेयक  फिर  से  उसी  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जायें  तो  मैं  नियम

 ३२३  (३)  का  सहारा  लूंगा  जिसमें  कहा  गया  है  कि  :

 (3)  यदि  भ्रध्यक्ष  की  यह  राय  हो  कि  किसी  विधेयक  पर  सभा  की  प्रवर  समिति  या  सदनों  की

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  दिये  जाने  के  बाद  विधेयक  के  सभा  की  प्रवर  समिति  at  सदनों

 की  संयुक्त  समिति
 को

 फिर
 से

 सौंपें  जाने  या  उसके  परिचालन  या  पुनः  परिचालन का  प्रस्ताव  ऐसे

 म्बकारी  प्रस्ताव  के  रूप  का  हैं  जिससे  सभा  के  नियमों  का  दुरुपयोग  होगा  सभा  की

 प्रवर  समिति  या  सदनों  की  संयुक्त  समिति  विधेयक  पर  उचित  रीति  से  विचार  कर  चुकी  हैं  या  यह

 कि  विधेयक  के  ऐसी  समिति  से  ard  के  बाद  कोई  भ्र प्रत्याशित  या  नई  परिस्थिति  उत्पन्न  नहीं  हुई  तो

 वह  उस  पर  अध्यक्ष  पीठ  से  तुरन्त  दन  रख  सकेगा  या  प्रदान  प्रस्थापित  करने  से  इन्कार  कर  सकेगा  |

 यदि  हम  उस  नियम  विशेष  की  व्याख्या  करें  तो  इसका  अभिप्राय यह  होगा  कि  माननीय  सदस्य

 यह प्रस्ताव कर  सकते  कि  विधेयक  उप संयुक्त  समिति  अथवा  प्रवर  समिति  को  जिसने  प्रारम्भ

 में  प्रतिवेदन  दिया
 फिर

 से
 सौंपा  जाय  ।  उस

 नियम  में  कुछ  बातों  का  भी  उल्लेख  है  जिन  पर

 मूल  wast  में
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 अध्यक्ष  को प्रस्ताव  को  मान्य  ठहराने  अरवा  विलम्ब कारी  बताकर  करने का  निर्णय  करने

 से  पुर्व  विचार  करना  होगा  ।  नियम  ३२३  की  प्रक्रिया  नियम  १५५ की  प्रक्रिया  को  भी  नियंत्रित  करती

 हैं  विधेयक को  संयुक्त  समिति को  फिर से  सौंपने  अथवा  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का

 ही  दुन्यवत नहीं होता नहीं  होता  ।  यह  बात  दुसरी  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  यह  निर्णय  दें कि  यह  विलम्ब कारी

 किन्तु  प्रस्ताव  प्रारम्भ  से  ही  शून्य वत नहीं  है

 श्री  साधन  गुप्त  :
 )  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  के  संशोधनों  को  स्वीकार

 करने  का  जहाँ  तक  सम्बन्ध  हैं  यह  मामला  पर्याप्त  मात्रा  में  नियम  Quy ah Melty के  ata  जाता  हैं  ।  नियम

 १५५  में  जिस  विधेयक  का  निर्देश  किया  गया  है  वह  किसी  भी  प्रकार  का  हो  सकता  जो  कि  संयुक्त

 समिति को  सौंपा  गया  हो  भ्रौर जो  कि
 राज्य  सभा से

 भेजा  गया हो  ।  यह  विधेयक  संयुक्त  समिति

 को  भेजा  गया  था  श्र  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  देने  के  पश्चात्  राज्य  सभा ने  इसे  हमारे  पास

 |  भर  राज्य  सभा  ने  इस  विधेयक  पर  विचार  किया हं  तथा  इसे  पारित  कर  दिया है  ।

 यह  विधेयक  राज्य  सभा  में  पहले  शुभारम्भ  किया  गया  था  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  उपाध्यक्ष

 महोदय  के  कथन  का  सहारा  ले  रहे  हैं  ।  मुझे  भी  याद हं  कि  वह  उनका  विनिर्णय  नहीं  था ufos वे  तो

 केवल  विचार  ही  प्रकट  कर  रहे  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ग्रौचित्य  sea  इरादी  नहीं  उठाया  गया  था  ।

 उन्होंने  यह  कहा था  कि  संयुक्त  परिवार  की  संपत्ति  को  छोड़ने  के  सम्बन्ध में  संयुक्त  समिति  सक्षम

 नही ंहैं
 सभी  बातों

 को
 देखते  हुए  मैं  तो  यही  समझता  g  कि  यह  विनिर्णय  नहीं

 है  अपितु  उपाध्यक्ष

 महोदय  का  एक  प्रकार  से  विचार  प्रकट  करना ही  हैं  ।  किन्तु  मान  लीजिये  कि  यह  विनिर्णय  है  तो

 यह  देखना है  कि  संयुक्त  समिति  दूसरी
 सभा

 के  कहने पर  बनाई  गई  थी  नियमानुसार  यह  संयुक्त  समिति

 उस  सभा  की  प्रक्रिया  से  द्ञासित  होती  हैं  कौर  उस  सभा  के  सभापति  ही  संयुक्त  समिति  के  कार्यों  को

 तय  करने  एवं  समिति  की  उपयुक्तता  के  बारे में  निश्चय  करने
 के

 लिये  उपयुक्त  भझ्रधिकारी हैं  ।

 चूंकि  कोई  आपत्ति  नहीं  उठाई  गई  स्त  यह  परिवर्तन  करने
 के

 लिये  संयुक्त  समिति  ने  अपने

 ्  उपयुक्त  समझा
 |

 जब  यह  राज्य  सभा  में
 वापस  श्राया

 तो
 किसी  ने  कोई  आपत्ति  नहीं  उठाई

 अतः हमने  यह  अनुमान  लगाया
 कि

 उस
 सभा

 के  सभी  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  हैं
 कि  संयुक्त  समिति

 ऐसा  करने के  लिये  उपयुक्त  है  ।

 संयुक्त  समिति की  उपयुक्तता  के
 बारे

 में  हम  इस  सभा  में
 चर्चा  नहीं कर

 सकते  ।

 जब  यह  wet  उठता है  कि  जब  संयुक्त  समिति  कोई  भूल  करती
 है  तो  क्या  इस  मामले  को

 स्मिति  को  सौंपने  का  अधिकार  से  यह  सभा  वंचित  हो  जायेंगी ?  निश्चय  ही  हमारी  सभा  को  इस

 विशेषाधिकार  से  वंचित  होना  पड़ेगा  क्योंकि  हमारी  सभा
 के

 सदस्य  भी
 उस  संयुक्त  समिति

 में
 थे

 शर हम  यह  भी  जानते थे  कि  उस  संयुक्त  समिति  पर  इस  सभा  के
 नियम  लागू  नहीं

 संयुक्त  समिति  सम्मिलित होने  के  प्रस्ताव  से  सहमति  प्रकट  करते  समय  हम  यह
 भी  जानते

 थे
 कि  प्रक्रिया

 के  सम्बन्ध में  यह  संयुक्त  समिति  जो  कुछ भी  तय  करेगी उसे  हम  उस  समिति  ने  राज्य  सभा

 को  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  कौर  राज्य  सभा
 ने

 विधेयक  पारित  करके  हमें  भेज  दिया  है  ।  यदि  विधेयक

 के  किसी  अंद से  हम  सहमत  नहीं हैं  तो  हम  उसे  भ्र स्वीकार  कर  सकत ेहैं  ।  किसी  विशेष  उपबन्ध

 पर  अ्रपने  भ्र धि कारों  के  बार ेमें  यह  सभा  ज़ोर  दे  सकती हैं  ।  किन्तु  जहां  तक  इसे  प्रवर  समिति  को

 सौंपने  की  बात हैं  वह  उस
 नियम  के अन्तर्गत

 श्री  जाता  है
 ।  चूंकि  हम  तत्संबंधी संयुक्त  समिति  में

 पारिणामों  को  जानते  हुए  सम्मिलित  होने  के  लिये  भी  तैयार  हो  गये  थे  इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  ब

 rrr  ee यह  नहीं  उठाया  जा  सकता
 ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 दूसरे  मैं  यह  भी  निवेदन  करूंगा  श्राप  इस  प्रस्ताव  को  विलम्ब कारी  प्रस्ताव  ठहरायें  ।

 यह  मामला  पहली  बार  नहीं  oar  है  ।  यदि  इसको  चुनौती  देनी  हो  तो  प्रवर  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव  कर  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  क्योंकि  इससे  मामले  में  देरी  ही  होगी  ।  यदि  चुनौती  देना

 ही  है  तो  खुली  चुनौती  देनी  चाहिये  are  मतदान  से  इसके  बारे  में  निश्चय  किया  जाना  चाहिये  |

 पंडित  ठाकुरदास  भार्गव  के  संशोधन क्या हैं  इसके  बारे  में  मुझे  कोई  ज्ञान  नहीं  हैं  क्योंकि  उनकी

 मुझे कोई  सूचना  नहीं  मिली  है
 ।  नियमों

 के  अ्रनुसार  मुझे  उन
 aaa  पर  आपत्ति  करने

 का

 कार  है  जिनकी  पूर्व  सूचना  २४  घंटे  पहले  नहीं  दी  गई  हो  ।  नियमों  में  यह  उपबन्ध  भी  हैं  यदि  कोई

 सदस्य  विरोध  करे  तो  भ्रध्यक्ष  महोदय  उसे  प्रस्तुत  नहीं  करेंगे  मैं  यह  मालूम  करना  चाहता हूं

 पंडित  ठाकुरदास  भार्गव के  संशोधन  क्या  हैं  ताकि  यह  निश्चित  कर  an  कि  मुझे  उनका  विरोध

 करना  है  अथवा  नहीं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  है  कि  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  पर  परिचालित

 किया  जायें  ।

 श्री  साधन  wa:  इसका  में  निश्चय  ही  विरोध  करूंगा  ar  श्राप  से  निवेदन  करूंगा  कि  श्राप

 नियमों की  जांच  करें  क्योंकि  मेरा  विचार  ऐसा  हैं  कि  यदि  कोई  सदस्य  उनका  विरोध  करे तो

 अध्यक्ष  उसे  प्रस्तुत  नहीं  करेंगे  |

 महोदय :  ये  सब  संशोधन  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  श्री  alo  जी०  देशपांडे  की

 आ्रापत्ति यह  हैं  कि  इस  विधेयक  में  संयुक्त  समिति  ने  aga  परिवर्तन कर  दिये  इसे  फिर से

 प्रवर  समिति  के  पास  भेजा  जाय
 ।  यह  विधेयक  राज्य  सभा  में  पारित  हो  चुका  है  ।  श्री  वी०  जी०

 देशपांडे  कोई  ऐसा  नियम  नहीं  बता  सके हैं  जिसके  अधीन  हम  इसे  casa  समिति में  भेज  सकें  ।

 ऐसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  ३  १९४३  में  भ्रध्यक्ष  ने  यह  निर्णय  दिया  था कि  यदि  कोई

 विधेयक  राज्य  सभा  में  पारित हो  चुका है  वह  लोक
 मत  जानने  के  लिये  परिचालित  नहीं  किया

 जा  सकता  है  किन्तु  प्रवर  समिति
 को

 भेजा  जा  सकता  है
 ।  इस  सम्बन्ध  में  नियम  १५५ में  यह  उपबन्ध है

 कि  कोई  भी  सदस्य  विधेयक  पहले  ही  राज्य  सभा  की  किसी  प्रवर  समिति  को  aera  दोनों  सदनों  की

 किसी  संयुक्त  समिति  को
 न

 सौंप  दिया  गया  भ्रन्यथा  नहीं  )
 संशोधन

 के  रूप में  यह  प्रस्तुत  कर  सकेगा

 कि  विधेयक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाय े।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  अपने  संशोधनों  में  विस्तारपूर्वक  यह  बताया  है  कि  लोक-सभा

 स्वतन्त्र  शौर  सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न  वह  इसे  ले
 सकती  है  ।  किन्तु हम  भी  नियमों  में  बंधे

 हुए  हैं
 ।

 हमें
 संविधान

 तथा  भ्र पने  नियमों  का  पालन  करना  होता है  कौर  इस  प्रकार यह  मामला

 नियम  GUY h MTT के  अन्तर्गत  जाता है  |

 श्री  मोरे  ने  नियम  ३२३  (३)  का  हवाला  दिया  मैँ  इस  पर  गौर  करूंगा यदि  यह

 कारी  प्रस्ताव  होगा तो  श्रस्वीकृत हो जायेग हो  जायेगा  मैं  इसे  स्वीकार  कर  लूंगा  ।  मेरे  विचार  से  इस  स्थिति

 पर  पहुँचने के  शस् चतु  ऐसा  प्रस्ताव  विलम्बकारी है
 ।  जहाँ तक  अध्यक्ष  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  का  प्रश्न

 वह  इस  स्थान पर  संगत  नहीं  इसलिये  नियम  १५५ के  अन्तर्गत  मैं  संशोधन  संख्या  १३  पौर

 ५  को  नियम-बाह्म  घोषित  करता हूं  ।  अन्य  प्रस्ताव
 भी  विलम्ब कारी  मैं  उन्हें  भी  अ्रस्वीकार

 करता  हूं  ।  इसलिये  इस  प्रशन
 पर  चर्चा  करने की  झ्रावश्यकता  नहीं है

 श्री  श्राल्तेकर  :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिये  समय

 किस
 प्रकार

 विभाजित
 किया

 गया  है

 |

 मूल  मे
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 श्री  एस०  एस०  मोरे  मेरे  विचार  से  इसके  पूर्वे  ही  सभा  में  इस  विधेयक  पर  काफी  चर्चा  हो  चुकी

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  १४  घंटे  सामान्य  चर्चा के  २०  घंटे  खंडवार  चर्चा के  लिये

 पर्याप्त  होंगे
 ।

 तृतीय  वाचन  के  लिये  हम  कुछ  समय  निकाल  लेंगे  ।

 प्रधान  मंत्री  कौर  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  मैं  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  से

 सहमत  हुं  |  मैं  कहूंगा  कि  सामान्य  चर्चा  के  लिये  कम  समय  चाहियें  ।  निश्चित  सामान्य  चर्चा

 के  स्थान  पर  यथासम्भव  विस्तृत  खंडवार  चर्चा  करना  अधिक  उपयोगी  si  किन्तु  यह  निश्चय करना

 लोक-सभा  के  ऊपर  निर्भर  है  ।

 पंडित  ठाक्रदास  भागने  मेरा  सुझाव है  कि  सामान्य  चर्चा के  लिये  १०  खंडवार  चर्चा  के

 लिये  २०  घंटे  तथा  तृतीय वाचन  के  लिये  ४  घंटे  पर्याप्त होंगे  । _

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सामान्य चर्चा  के  लिये  १०  खंडाला चर्चा  के  लिये  २०  घंटे  प्रौढ़  तृतीय

 वाचन  के  लिये  ४५  घंटे  नियत  हुए  हैं  ।  लेकिन  इस  विभाजन  का  कठोरता  से  पालन  नहीं  किया  जायेगा  ।

 सामान्य  चर्चा  १०  से  १४५  घंटे  तक  चल  सकती है  |

 श्रीमती  दिवराजवती  नेहरू  :  में  समझती हूं  कि  इस  fee  उत्तराधिकार  विधेयक  द्वारा

 जो  कि  राज  हमारे  समक्ष  उपस्थित  हम  अपने  देश  में  एक  बहुत  बड़ा  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ।  इसके

 पहले जब  यह  बिल  हाउस में  अ्राया था  तब  माननीय  मंत्री ने  भाषण  में  हमको  इस  बिल  की

 महत्ता  से  परिचित  कराया था  भ्रौर यह  बतलाया  था  कि  यह  कानून  हमारे  देश की  लगभग  ६  करोड़

 स्त्रियों  की  अर्थात  डिस्एुबिलिटीज़  को  दूर  कर  सकेगा  कौर  मुझे  माननीय  मंत्री  की  इस

 बात ने  उस  समय  काफ़ी  प्रभावित  किया  था भ्रौर मेरे विचार च ई मेरे  विचार  से  जिस  लक्ष्य  को  लेकर  यह  बिल इस

 सदन  में  लाया  जा  रहा  है  वह  ॒  वास्तव  में  बड़ा ही  महत्वपूर्ण  है  कौर  प्रशंसनीय  कौर  वह  लक्ष्य

 है  स्त्रियों  को  अधिक  सिक्योरिटी  )  देना  तथा  उनके  स्टेटस  )  को  ऊंचा  करना  ।  इन  दोनों

 बातों से  मैं  समझती हूं  कि  इस  सदन  के  कौर इस  सदन  के  बाहर  के  किसी  स्त्री  अथवा  पुरुष  को

 इन्कार  नहीं  परन्तु  मुझे  आपत्ति  केवल इस  बात  में  हैं  कि  इस  बिल  में  जिस  हृद  तक  मंत्री  महोदय

 स्त्रियों  के  लिये  अधिकार  रख  रहे  वह  शायद  आशा से  बहुत  ज्यादा  हैं  स्वयं  स्त्रियों  ने  भी

 कभी  इतना  भ्र धि कार  पाने की  मांग  नहीं की  थी  कौर न  इतना  पाने  की  उनको  सम्भावना थी

 बहनो ंने  तो  केवल  भाइयों  से  समानता का  अधिकार  चाहा  अधिकता का  परन्तु  माननीय

 मंत्री ने  अ्रपनी  उदारता  से  बहनों  को  भाइयों  से  भी  ऊंचा  कर  दिया  कौर  बढ़ा  दिया  ।  wa  इस  बिल  के

 भ्  बहनों  को  तो  तीन  मोर  से  सम्पत्ति  प्राप्त  माता  पिता
 की  कौर पति  की  परन्तु  भाई

 को  केवल  एक  कौर से  ही  सम्पत्ति  मिलेगी  यानी  पिता  की  ।  कहां  तो  हमारे  हिन्दू  समाज  में  प्रभी  तक

 किसी  कौर  से  स्त्रियों  को  कोई  सम्पत्ति  का  अधिकार  ही  न  परन्तु  हमारी  कांग्रेस  सरकार

 हमारे  साथ  न्याय  करके  इतने  अधिकार  देने  जा  रही  है  कि  स्वयं  बहनें  ०५  में  पड़  माता-पिता

 चकित  रह  गये  शहरों  भाई  चिन्तित हो  गये  कौर यह  तो  वही  मसल  हुई  कि  या  तो  हंसा  मोती  चुगे

 या  लंघन कर  जाये  |  इस  विधेयक  के  भ्रनुसार  शराब  एक  हिन्दू  ज्वाइंट  फैसला  की

 लड़की को  शादी  के  बाद  भी अपने  माता-पिता  की  सम्पत्ति  में  उतना  ही  भाग  मिलेगा  जितना कि

 उसके एक  श्रनडिवाइडेड  भाई को  मिलेगा

 मेरे  विचार  से  यह  भ्रनुचित  होगा  |  हम  कैसे  इस  बात  को  भूल  सकते  हैं  कि
 wa

 भी  हमारे

 हिन्दू  समाज
 में  माता-पिता इस

 बात
 को

 अपना
 परम  धार्मिक

 कर्तव्य  समझते हैं
 कि

 वे
 अपनी  लड़कियों

 की  शादी  करें  ।  प्रौढ़  हिन्दू  समाज  में  लड़कियों  की  शादी  पर  पहले  ही  काफी  धन  व्यय  कर  दिया  जाता  हैं  ।

 लेकिन  इतना
 होने  के  बाद  भी  लड़कियों  को  उतना  ही  धन

 ——  are ne
 में  उतना  ही  भाग

 मूल  ait  में
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 जितना  कि  एक  श्रनडिवाइडेड भाई  मेरे  नजदीक यह  न्याय  के  विपरीत  है  ।  मध्यम  श्रेणी  की  जो

 फैमिली
 हैं  उनमें  इस  प्रकार

 का
 अधिकार

 दे  कर  विवाहित लड़की  हम  भाइयों को

 दरिद्र
 बना  देंगे

 ।
 मैं  ने  इस

 बात
 की

 काफी
 जानकारी  हासिल  की  हैं  ar  लोगों  से  छानबीन  की हैं

 कि  हमारा  हिन्दू  स्त्री-समाज  इस  विषय  में  क्या  विचार  रखता है  |  मुझे  मालूम  है  कि  हमारे  देश

 में  ऐसी  स्त्रियों  की  संख्या  बहुत  प्रतीक  हें  जो  ७  पिता  की  सम्पत्ति  में  उतना  अधिकार  नहीं  चाहती

 हैं  जिससे  उन  के  भाइयों  के  ऊपर  काफी  ग़रीबों  या  कर्ज़  जाय  ।  हम  यह  भी  देखत ेहैं  कि  पिता का

 जितना  भी  कर्जा  होता  लेन-देन  होता  उसके  सम्बन्ध  में  जो  उत्तरदायित्व  होता  हे  वह  लगभग

 पुरे का  पुरा  लड़के  के  ऊपर  ही  होता  लड़की  पर  कौर  शादी  के  बाद  तो  वह  शौर भी  कम

 हो  जाता  हैं  ।  अपने  परिवार  की  कठिनाइयों को  दूर  करने में  न  कभी  उन  का  कोई  भाग  रहा  है  और

 आग  ही  बेशक  माता-पिता  की  सम्पत्ति  में  उनका  भाई  के  साथ  समानता  का  भ्र धि कार

 हो  जायेगा ।  मेरा  यह  ahs  कभी  भी  नहीं  है  कौर  न  मैं  यह  चाहती  हूं  कि  लड़की को  पिता  की  सम्पत्ति

 में  कोई  अधिकार न  या  जिस  तरह  से  arse  लड़की  पिता  की  सम्पत्ति  से  वंचित  है  उसी  तरह  से

 भविष्य में  भी  परन्त ुमें  बराबरी  के  दावे  को  पसन्द  नहीं  करती  ्र  यदि  पिता  की  सम्पत्ति में

 से  भाई  का  श्रद्धा  भाग  भी  लड़की  को  दे  दिया  जाय  तो  उसमें  मुझे  कोई  शभ्रापत्ति  नहीं  होगी  ।  हमारे

 यहां  मुसलमान  भाइयों  में  भी  लड़की  को  भाई की  सम्पत्ति  का  तिहाई  भाग  दिया  जाता  हैं  ।  यदि  हमारे

 मंत्री  महोदय  ऐसा कर  दें  तो  में  समझती  हूं  कि  इस  बिल  को  यूनिवर्सल  सपनों

 प्राप्त  होगा हमारा  समस्त  देश  इसे  स्वीकार  कर  जैसी  की  हमारे  माननीय  मंत्री जी  की

 इच्छा भी  हैं  ।

 मैं  समझती  हुं  कि  are  हमारे  समाज  में  बड़े-बड़े  अन्याय  हैं  श्र  वे  अन्याय  TAT  के  ऊपर  फोड़ों

 के  समान  परन्तु  में  नहीं  समझती  कि  उन  wears  को  दूर  करने  के  लिये  हम  एक  दम  से  नश्तर  चला

 क्योंकि  इससे  तो  कठोरता  शहरों  जुल्म  होने  लगेंगे ।  इसलिये  यह ज्यादा  बरच्छा  होगा  कि  अन्याय

 को  ठीक  करने  के  लिये  उतना  ही  डोज  दिया  जाय  जितना कि  समाज  हजम  कर  सक ेI

 कानून  में  हर  समय  सुधार  हो  सकते  हैं  ।  राज  का  जो  हमारा  हिन्दू  समाज  है  वहू  काफी  पिछड़ा  gar

 भ्रमर  श्राप  उसको  एक  दम  से  लिफ्ट  लगा  कर  ऊपर  उठाना  चाहें  तो  वह  चढ़  नहीं  सकता  |

 हल्के-हल्के  समझा  कर  उस  को  भ्र पने  विचारों  का  बनाइये  |  अगर श्राप एसा ऐसा  करेंगे तो  ag  अधिक

 ठीक  होगा  ।  फोड़ों को  ठीक  करने  के  लिये  हमें  सेंकने  की  जरूरत  होती  लेकिन  एक

 दम  से  सारे  शरीर को  हम  उबलते हुए  पानी  में  डाल दें  तो  वह  उछल  कर  खड़ा  हो  जायेगा कभी

 भी  उधर  जाने का  नाम  नहीं  लेगा  ।  अगर  श्राप  गिरने  पानी  के  टब  में  शरीर  को  फिर उस  के

 बाद उस  में  गईं  पानी  मिलाते  चले  जायें  तो  चाहे  पानी  में  से  भाप  भी  निकलने  शरीर  उस  को

 सह  लेगा  कौर  कभी  उस के  खिलाफ  नहीं  जायेगा i  इसलिये  में  कहती हूं  कि  श्राप  सुधार  तो  बड़े

 से  बड़े  कर  सकते  हैं  पर  धीरे-धीरे  उन  में  सफलता  प्राप्त  की  जा  सकती  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  इतना  ही

 सुधार  इस  काफी  है
 कि

 बहन  को  भाई  के  भाग  का  म्रधिा
 चल  कर  बराबर-बराबर

 भाग भी  हो  सकता  हैं  ।  अगर  इस  तरह  से  करेंगे  तो  इस  को  सारा  समाज  मंजूर  कर  लेगा  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  यह
 भी

 कहा  था  कि  इस  विधेयक  से  मिताक्षर
 नियम  पर

 चलने  वाला  हमारा ज्वायंट  फैमिली  सिस्टम  परिवार  पद्धति ) है ह ैहूं वह  भी  बनी  रहेगी  भ्र ौर  साथ

 ही  बहनों  को  भाइयों  के  बराबर  ही  अघिकार  माता-पिता  की  सम्पत्ति  में  हो  जायेगा  |  इस  कानूनी

 हथकंडों को  तो  मैँ  समझती  नही ंहूं
 कौर

 न  ही  उन  पर  विश्वास
 करती  हूं  ।  मैं  यह  नहीं  जानती

 हं  कि  बहनों  को  बराबर  का  शझ्रधिकार
 प्राप्त  हो  जायेगा  या  परन्तु  वकीलों  को  जरूर  इस  से  बन

 जायेगी  कौर उन  को  लाभ  होगा  |  हमारे  माननीय  मंत्रीजी  जो  अधिकार  लड़कियों  दे  रह  @
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 [  श्रीमती  शिवराजवती  नेहर ू|

 उसका  पूरा-पूरा  और  जो  उसका  नुक्सान  होगा  वह  श्रनडिवाइडेड  सन्स  बेटों  )
 पर  पड़ेगा  क्योंकि  उस  से  लड़कियों  को  aaa  पिता  की  सम्पत्ति  का  बटवारा  करा  लेने

 का  धुरा-पूरा

 प्रोत्साहन  मिलता  है
 ।

 ऐसी  सूरत  में  ज्वायंट  फैमिली का  बहुत  दिनों  तक  कायम  रह  पाना  मुझे  असम्भव

 सा  दिखाई  देता है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  की  इस  बात  से  भी  सहमत नहीं  हु ंकि  अरब  हिन्दू  समाज में  फैमिली

 समाज  की  इकाई  नहीं  रह  गई  है
 |  भ्र भी  भी  अ्रधिकांद

 देश  में  एक  व्यक्ति
 समाज

 की
 खाई  या  यूनिट

 नहीं LCs  समझा  जाता
 ।  are  संविधान  में  कुछ  भी  लिख  दें  परन्तु  इस  देश में

 राज  भी  ज्वाइंट

 फैमिली  के  प्रति  अधिक  श्रद्धा  और  आकर्षण  राज  उसी  के  पक्ष  में  जनता  का  सेंटिमेंट  कौर  फीलिंग

 है  ।  यह  नही ंहै  कि  श्राज  कोई यह  समझता  ही  नहीं  कि  समाज  के  अन्दर  फैमिली  भी  कोई

 चीज़  र... ह

 इस  के  बाद  एक  भी  चीज  हैं  जिस  के  ऊपर  मैं  ड्राप का  ध्यान  दिलाना  चाहती हूं  wie  वह

 यह है  कि  कानून  देहातों  के  खेतों  पर भ्रौर  स्तन्य  लैंड  होल्डिंग्स  )  पर  लागू  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  माननीया  सदस्या  दो  मिनट  में  खत्म  कर  सकेंगी  ?

 श्रीमती  दिव राज वती  नेहरू
 :

 जी  मैं  खत्म  कर  दूंगी  में  अपनी  बात  are  ही  कह  लेना

 चाहती हूं  क्योंकि  लखनऊ जा  रही  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  दो  मिनट  में  खत्म  कर  लीजिये |

 श्रीमती  शिवराज वती  नेहरू
 :

 यह  कानून  देहातों के  खेतों  भ्र  लैंड  होल्डिंग्स  पर  लागू  नहीं

 परन्तु यह  सभी  जानते  हैं  कि  हमारा देश  एक  कृषि-प्रधान  देश  उसकी  अधिकतर  जनता

 जो  है  श्र  जो  परिवार  वह  खेतिहर  हैं  ।  मैं  यह  नहीं  कहती  कि  उन  पर  यह  लागू  किया

 श्र  न  यह  मेरा  विचार ही  परन्तु  मेरा  wet यह  है  कि  जब  हम  देहात  के  खेतों  पर  कौर  लैण्ड

 होल्डिंग्स  पर  इस  कानून  को  लागू  नहीं  करना  चाहते  तो  इस  विधेयक
 से  हम  झपना  कौन-सा  बड़ा

 लक्ष्य  पूरा
 करने

 की  इच्छा  रखते हैं
 ।

 देश  के  जिन  प्रान्तों  में  दाय भाग  चलता  वहां  पर  इस  कानून

 की  भ्रावव्यकता  नहीं है  ।

 जो  मुसलमान  जो  ईसाई  जो  पारसी  उनको इस  कानून की  श्रावश्यकता नहीं  है  ।

 मुसलमानों  में  तो  पहले  से  ही  लड़की  को  जायदाद में  हिस्सा  दिया  जाता  देहातों  में  खेतों  पर  arg

 इस  कानून  को  लागू  नहीं  करना  चाहते  ।
 तो  मैं  पूछती हूं

 कि
 खाली  उत्तर  भारत  के  शहरों  की  कुछ

 मुट्ठी भर  फैमिली  के  ऊपर  यह  कानून  कयों  लागू  किया  जा  रहा  है
 ?  उपाध्यक्ष यह  कानून  जो

 उत्तर  भारत  कौर  मध्य  भारत  की  जो  फैमिली हैं  उन्हीं  के  ऊपर  ज्यादातर  आघात  करेगा  कौर यह

 भाई-बहन में  बजाय  प्रेम-भाव  पैदा
 करने  के  उनके  इन्दर  एक  कानूनी  रिश्ता कायम  करेगा

 इस  वास्ते मैं  माननीय  मंत्री
 जी  से

 प्रार्थना  करती  हूं  कि  यह  विधेयक  कोई  अन्तिम  वाक्य  नहीं  है  ।

 कानून में  किसी  समय
 भी  फेरबदल  किया जा  सकता  है  |  यदि वह  इसमें  इतना  सुधार  कर  दे ंकि

 बराबरी  के  दावे  को  हटाकर  बहन  का  भाग  भाई  के  भाग  का झ्राधा कर कर  दें  तो  विधेयक  बिना  किसी

 विरोध
 या  झ्रापत्ति  के

 समस्त  देश
 को  सहर्ष  स्वीकार  हो  जायेगा

 ।
 इससे

 न  परिवार  छिन्न-भिन्न
 न  बहन-भाई के  प्रेम-भाव  का  नाता  टूटेगा  तथा  वह  लक्ष्य कि  स्त्रियों  को  अधिक  सिक्योरिटी  ak

 स्टेटस  वह  भी  इससे  प्राप्त  हो  जायेगा ।



 २७  असल  PERE  बैंकों  के  राष्टीय करण के  बारे  में  संकल्प  २८३१

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 इक्यानवे  प्रतिवेदन  के  बार  में  प्रस्ताव

 श्री  श्राट्तेकर  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  २४  RENE  को  इस  सभा  के  समक्ष  उपस्थापित  गैर-सरकारी  सदस्यों

 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के  इक्यानवे  प्रतिवेदन  से  सहमत  पीपीई

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  तथा  स्वीकृत  |

 बैंकों  के  राष्टीय करण  के  बार  में  संकल्प

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  सभा  अरब  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  १४-४-५६  को  प्रस्तुत  किये

 यय  संकल्प पर  चर्चा  करेगी  ।  इस  संकल्प  के  लिये  सब  २  घंटे  २६  मिनट  ग्रवशेष  हैँ
 |

 श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  (  )  :  हमारा  देश  एक  शभ्रविकसित  राष्ट्र  है  ।  कई  पश्चिमी

 राष्ट  हमें  प्राचीन  विकास  में  करने  को  तैयार  हैं  किन्तु  बाहरी  श्रमिक  सहायता  के  साथ-साथ

 उन  देशों  के  सिद्धांत  श्र  विचारों  का  प्रभाव  पड़ना  भी  श्रनिवाये  है  ।  जिस  देना  की  व्यवस्था  प्र विकसित

 होगी  जहां  सामाजिक  सिद्धांत  समनुगत  नहीं  होंगे  वहां का  समाज  जजेस हो  जायगा  फलस्वरूप

 समाज  में  ही  परस्पर  संघर्ष  द्वंद  का  बोलबाला  हो  जायेगा  |

 थे  सब  बातें  तथाकथित  व्यावहारिक
 दृष्टिकोण  के  द्वारा  नहीं  सुलझाई  जा  सकती  हैं

 ।

 हमारे  पक्ष  को  यह  जान  कर  बहुत  प्रसन्नता  है
 कि

 वित्त  मंत्री  का  बहुंत  कुछ  बदल  गया  है  ।

 बीमा  निगम  विधेयक  पर  भाषण  करतें  समय  उन्होंने  कहा  था  कि  सिद्धान्त  दर्शन  कल्याणकारी  राज्य

 के  उद्देश्यों  निराधार  पर
 राष्ट्रीयकरण

 करना  उचित  है  |  देश  की  वर्तमान  को  देखते  हुये  समाजवादी

 विचारधारा के  अनुसार  समाज  की  रूपरेखा  का  निर्माण  करना  ates  उत्तम  होगा  ।  यदि  हम  सम्पूर्ण

 अर्थ-व्यवस्था  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करना  चाहते  तो  कम  से  कम  आंशिक  रूप  से  तो  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 इसके  लिये  अर्थ-व्यवस्था  के  ऊंचे  शिखरों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  ।

 इसी  पृष्ठभमि  में  बैंकों  क  राष्टीय करण  की  चर्चा  करूंगा  |  राष्टीय  अर्थ-व्यवस्था  में  बैंकों  का

 महत्वपूर्ण  स्थान  है  क्योंकि  वे  ही  ऋण  देने  के  स्रोत  ऋण  देना  उसका  वितरण  करना  लोक  सेवा

 का  कार्य  इसे  निजी  व्यापार के  हाथों  छोड़ना  उचित  नही ंहै  क्योंकि वे  लोग  इसे  लाभ  का  साधन

 बनाते हैं  ।  राष्ट्रीय  श्री-व्यवस्था  को  परिपक्व  ate  स्थिर  बनाने के  लिये  भारत  जैसे  भ्र विकसित  देश  में

 बैंकों का  राष्ट्रीकरण  करना  भ्रांत  आवश्यक  है  ।  इस  सम्बन्ध में  भारत के  रक्षित बैंक  की  स्थापना

 हमारे  राष्ट्र  के  इतिहास  में  एक  महत्वपूर्ण  घटना  है  ।  इम्पीरियल  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  भी  उचित  दिशा

 की  कौर  उठाया  गया  एक  कदम  है  fg दुख  है  कि  इसके  ष्  अन्य  राज्य-सम्बद्ध बैंकों  अथवा

 संयुक्त  स्कन्ध  बैंकों  स्टाक  का  राष्ट्रीयकरण नहीं  किया  गया

 भारत में  निधि  बैंकों का  सुप्रबन्ध  a  धृष्टता  की  लम्बी  कहानी  है

 इसके  फलस्वरूप  पिछले  वर्षों में  कई  बैंकों  का  दिवाला  निकल  गया  ।  परिसमापन  प्रक्रिया  समिति

 के  प्रतिवेदन के  अनसार  १९२६  से  १९५२  तक  ge  AH  रुपया  अदा न कर सके कर  सके  ।  जो  धन

 वे  भरदा  न  कर  सके  उसकी  चली  राशि  ear ae  करोड़  रुपये  थी  ।  पिछले  महायुद्ध के  बाद  तो  बैंको के

 दिवालिया  होने  का  ताँता  बंध  गया  ।  १९४७  से  REX?  तक  के  बीच  &2  बैंकों  का  दिवाला

 निकल  गया  ।  ]  मेरे  हिसाब  से  पिछले  सात  वर्षों  में  औसतन  प्रति  वर्ष  ४२  बैंकों  का  दिवाला

 निकलता  रहा  है  ।  इससे  विनियोजकों  के  लगभग  २००  करोड़  रुपये  डूब  गय े।

 इस  समय  भी  बैंकों
 की  दशा  बहुत  शोचनीय  है

 ।
 भारत  के  रक्षित  बैंक  के  आंकड़ों  से  आपको  यह

 ज्ञात  होगा  कि
 geyy  में  ७२  अनुसूचित  बैंकों

 में
 से

 १४
 बैंक  घाटे  पर  चल  रहे  थे

 ।  १२  बैंक कुछ  लाभांश
 i  ———————_—a

 मूल  अंग्रेजी  में



 रेष हे  र  बैंकों
 के  राष्ट्रीयकरण  के

 बारे
 में

 संकल्प  २७  अप्रैल  १९५६

 [  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 देने  योग्य  नहीं
 थे  ।  १७  विदेशी  बैंकों  में  से  १०  का  भारतीय  व्यवसाय  घाटे  में  चल  रहा  था  संयुक्त

 बैंकों
 में  से

 ११६
 घाटे  पर  चल  रहे  हैं

 कौर
 ६८  बैंक  कोई  लाभांश  घोषित  नहीं  कर  सके

 |
 रक्षित

 बैंक
 के

 बैंकिंग  प्रवृत्ति  ट्रैंड  )
 के  प्रतिवेदन

 में
 वे  त्रुटियां  भी  बताई  गई  जो  कि  इस  संयुक्त  स्कंध

 वाले  sat  के  निरीक्षण के  समय  देखी गई  १६  बैंकों  के  पास  पर्याप्त  राशि  नहीं  थी  ।  १८३

 बैंकों  के  अप्राप्य  धन  की  मात्रा  बहुत  श्रमिक  थी
 ।  १०८  बैंकों  ने  चल  सम्पत्ति  के  झाधार  पर  बहुत

 अधिक
 अग्रिम

 धन  दे  दिया
 था

 ।
 ७०  बैंकों

 ने  निदेशकों तथा  उनके  सम्बन्धियों को  बहुत  बड़ी-बड़ी

 रकमें  अग्रिम  धन  के  रूप  में  दी  इत्यादि  ।

 १९४९  के  पूर्वे  रक्षित  बैंक  के  निरीक्षण  सम्बन्धी  बैंकों  को  भारत  रक्षित  बैंक  अधिनियम

 की  अनुसूची भी  शामिल  करने  अथवा  रुपया  जमा  करने  वालों  के  हितों  का  ध्यान  रखने  तक

 ही  सीमित  किन्तु  बैंकिंग  समवाय  भ्र घि नियम  बन  जाने  के  पश्चात  व  भारत  रक्षित  बैंक  अ्रधिनियम की

 धारा  ४२  की  उपधारा  ६  में  संशोधन  हो  जाने  के  च्चा  से  भारत  के  रक्षित  बैंक  के  अधिकार  पर्याप्त  बढ़

 गय  कौर  gal  के  लिये  व्यवसाय  शरू  करने  अथवा नई  शाखा  खोलते  समय  रक्षित  aw  की

 लेना  भ्रनिवायं  हो  गया  |  इसके  अलावा  एकीकरण  की  योजना  अथवा  प्रबन्ध  में  भी  रक्षित  बैंक  की

 स्वीकृति  भ्रावश्यक  हो  गई  है  ।  लेकिन इतने  भ्र धि कारों  के  मिल  जाने  के  पश्चात  भी  बैंकों  की  अ्रवस्था

 में  कोई  सुधार  नहीं  2.0  ।

 के  राष्ट्रीयकरण  की  समस्या  को  हम  दसरे  दृष्टिकोण  से  भी  देख  सकतें  हैं  |  प्राय  पय  स्कंध

 समवायों के  व्यावसायिक बैंकों  की  पंजी  का  बड़ा  जिस  पर  लाभ  कमाया  जाता  रुपया

 जमा  करने  वालों  की  जेब  से  भ्राता  है  न  कि  अंशधारियों  की  जेब  से  ।  भारत  क  रक्षित  बैंक  के  प्रतिवेदन

 कुहसार  यव स्कन्ध कि  की  प्रदत्त  पूंजी  ५०'५८  करोड़  भ्र  रक्षित  पूंजी  20°"R  करोड़  रुपये

 जब  कि  जमा  को  गई  कुल  पूंजी  १०६६  ३५  करोड़  रुपये  ह  इस  पूंजी  का  सारा  लाभ  भ्रंश धारियों wr

 केवल  उन  परिवारों  को  मिलता  है  जो  कि  उन  बैंकों का  नियंत्रण  करते हैं  ।  इसलिये  वाणिज्यिक

 बैंकों  के  राष्ट ोय करण  का  प्रथ  यह  होगा  कि  समुदाय  की  बचत  का  उपयोग  थोड़े  से  व्यक्ति ५  निजी

 लाभ  के  लिये  नहीं  कर  सकेंगे  कौर  सारे  देश  की  सामाजिक भलाई  के  वह  काम  जायेगी  ।  लोगों का  रुपया

 लोगों  के  ही  लाभ  के  लिये  काम  में  3.0  |

 इसी  प्रसंग  में  हमें  एक  कौर  महत्वपूर्ण  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  |  संयुक्त  स्कन्ध  बेक

 कसित  क्षेत्रों  को  ऋण  देने  की  सुविधायें  प्रदान  करने  में  रहें  हैं
 ।  परिणामस्वरूप थोड़े  नगरों  में  प्रौढ़

 थोड़े  राज्यों  में  बैंक  संकेन्द्रित  हैं  |  उदाहरणार्थ  ara  में  छ  बैंक  हैं  जब  कि  बम्बई  में  उनकी  संख्या  ४५,

 मद्रास में  १४०  प्रौढ़  त्रावणकोर-कोचीन में  १४२ हैं  ।  उड़ीसा  प्रौर  झ्रासाम  में  दो  पांच  बेक

 है  ।  दस  लाख  ait  इससे  अधिक  जनसंख्या  के  तीन  स्थानों  पर  बैंकों  की  V3  शाखायें  जबकि

 WE  जगहों  पर  जिनकी  जनसंख्या  ५,०००  १०,०००  के  बीच  है  बैंकों  की  केवल  VE  शाखायें  |

 इसलिये  भ्र विकसित क्षेत्रों  तथा  हमारी  श्रेय-व्यवस्था  के  पिछड़े  हुये  प्रदेशों  के
 विकास

 के  लिये  बैंकों  पर

 सरकारी  नियन्त्रण  पौर  स्वामित्व  अत्यन्त  आवश्यक है

 कुछ  लोग  कहेंगे कि
 यदि  समस्त  बैंक व्यवस्था का  राष्ट्रीय करण  किया  गया  तो  व्यापार कम  हो

 ऐसे  भ्रालोचकों  से  में  केवल  इतना  कह  सकता  हुं  कि  संयुक्त  स्कन्ध  बैंक  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त

 करने  के  लियें  स्वयं  इस  बात  का  प्रचार  करते  हैं  कि  निक्षेपकों का  भ्र धि कतर  रुपया  सरकारी

 प्रतिभूतियों में  लगाया  जाता  है  ।

 इसक  ware  सरकार  बचत  बैंक  में  स्वयं  कारबार  करती  है  कौर  उसके  काम  का

 संयुक्त स्कन्ध  बैंकों  से  कहीं  अच्छा  परिणाम  हुआ  ३१  2805.0  अर  ३१  मारे  Rav HR के

 दौरान  में  डाकघर  बचत  बैंकों  में  १२८११  करोड़ से  बढ़  कर  २३१'९४५ करोड़  रुपये  जमा  थे



 २७  PEXE  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  बारे  में  संकल्प  २८३ हे

 रुपया  जमा  कराने  वालों  की  संख्या  22°¥3  लाख  से  बढ़  कर  Yo  लाख  हो  गई  थी  |  परन्तु  इसी

 वधि  में  संयुक्त  स्कन्ध  बैंकों  में  A190  करोड़  रुपये  की  कमी  हुई  थी  |

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  g  १९४५६  को  जीवन  बीमा  के  राष्टीय करण  के  पर  भाषण

 देते  हुये  कहा  था  कि  अग्रेतर  विधान  द्वारा  बीमा  उद्योग  का  स्तर  उंचा  उठाना  सम्भव  नहीं  है  कौर  सभी

 प्रकार  के  नियन्त्रण  या  विनियमन  का  नकारात्मक  स्वरूप  होता  इस  से  स्तरों को  ऊंचा  नहीं  उठाया

 जा  सकता  है  ।  कया  बैंकों  के  मामले  में  भी  वित्त  मंत्रो  के  यह  लाग  नहीं  होंगे
 ?

 एक  बात  मैं  प्रौढ़  कहना  चाहता  हूं
 ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कौर  अनुवर्ती  पंचवर्षीय  योजनाओं

 को  पूरा  करने  के  लिये  भारी  रोक  संसाधनों  की  झ्रावश्यकता है  ।  शर  फिर  प्रतीक  विकास  वित्त

 की  प्राप्यता  तथा  युक्तिपूर्ण  वितरण  पर  निर्भर  होगा  ।  ये  प्रयोजन  तभी  अ्रधिकतम  सीमा  तक  पुरे  हो  सकते

 हैं  जब  कि  समस्त  1...  व्यवस्था  का  राष्टीयकरंण  किया  जाय  ।  चित्त  मंत्री  को  बेखटके  इस  सम्बन्ध  मं

 निर्णय  करना  चाहिये  भ्रौर  इससे  उन्हें  देश  के  लाखों  लोगों  का  प्रेम  प्राप्त  होगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  लोक-सभा  से  संकल्प  स्वीकार  करने  ्  करता  हूं  ।

 महोदय  :  संकल्प  प्रस्तुत

 सभा  की  यह  राय  है  कि  सरकार  को  देश  क  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिये  कार्यवाही

 करनी  चाहिय े।

 एक  या  दो  संशोधन  हैं  ।  क्या  माननीय  सदस्य  उन्हें  प्रस्तुत करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  डी०  Ato  शर्मा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मूल  सकल्प  क  स्थान  पर

 निम्न  शब्द  रखे  जायें  |

 इस  सभा  की  यह  राय  है  कि  देश  में  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  सब  से  भ्रच्छा  उपाय

 ढूंढने  के  लिये  सरकार  द्वारा  पांच  व्यक्तियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  जिसे यह

 देश  दिये  जायें  कि  वह  १९५६  के  समाप्त  होने  से  पूर्व  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  ।

 महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुमा  ।

 श्री  कौट्ट्कप्पल्ली
 में  श्री  गुरु पाद स्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  का  विरोध

 करता  हूं
 ।

 उन्होंने  एसे  किसी  भी  देश  का  नाम  नहीं  ऐसे  किसी  देश  का  कोई  उदाहरण  नहीं  दिया
 जिसने  अपत  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया हो  ।  उन्होंने  कहा था  कि  किसी  विकसित देश  के  विकास

 के  लिये  पहली  बात  यह  होनी  चाहिए  कि  गैर-सरकारी  संयुक्त  स्कन्ध  बैंकों  का  राष्टीय करण  किया

 जायें
 ।

 मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  ब्रिटेन  का  औद्योगिक  कृषि  सम्बन्धी  समृद्धि

 का  ग्रा धार  संयुक्त  स्कन्ध  बैंकों  का  ge  राष्ट्रीयकरण था  ?  यदि  श्राप  ब्रिटेन  के  श्रमिक  इतिहास  को

 देखें तो  ग्राहको  पता  चलेगा  कि  ब्रिटेन की  सिद्धि  तथा  विकास  सभी  goa  स्कन्ध  बैंकों के

 विकास  के  साथ-साथ  हुमा  है  ।

 यही  बात  अमेरिका  पर  भी  लाग  होती  है  ।  वहां  पर  विकास  का  कारण  बैंकों  का  राष्टीयकरण

 नहीं  था  बल्कि  इससे  बिल्कुल  विपरीत  बात  थी  ।

 श्री  गुरु पाद स्वामी  ने  भारत  बैंकों  के  टूटने  की  चर्चा  की  है  |  हमारे  वित्त  मंत्रो श्री  सी  ०  डी० दे देशमुख

 लोक-सभा
 को

 यह  बताते  रहे  हैं  सरकार
 के

 समस्त  बैंक  उद्योगों  में  भारत  का [  बैंक  उद्योग  सय

 से  अधिक  नियंत्रित  है
 ।

 वायुयानों
 तथा

 रेलगाड़ियों
 की

 दुर्घटनाएं  होती  रहती
 हैं  परन्तु

 कया  इन  दुर्घेटनाश्रों के  कारण  वायुयानों तथा  रेलगाड़ियों  का
 गा  इ

 कर  दिया  जाये  ?

 मल  sist  में



 २८३४  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे
 में  संकल्प  २७  १९५६

 [  श्री  कौट् टुकप्पर्ल्ल  |]

 किसी
 विभाग  या

 संस्था  के  फ़ेल  होने  का  यह  श्री  नहीं  है  कि  उसकी  उपयोगिता  या  sears  ख़त्म  हो  गई

 है
 त्

 उन्होंने  देश  के  विकास  में  जो  सहयोग  दिया  है  वह  बेकार  हो  गया  है  ।

 में
 यह

 प्रश्न  पूछता  हुं  कि  संयुक्त  स्कन्ध  बैंकों  की  कुल  संचित  आस्तियों  तथा  दायित्वों  की  तुलना

 में
 पिछले  १५  वर्षों  में  फेल  होनें  वालें  बैंकों  की  ग्रास्तियों

 तथा
 दायित्वों  का  भ्रनुपात  क्या  है

 ?

 भारत  में  संयुक्त  स्कन्ध  बैंकों  के  विकास  की  wer  देशों  के  भ्रांकड़ों  से  तुलना  की  जाये  तो  हम  देखेंगे
 कि

 ब्रिटेन  में  दस  लाख  जनसंख्या  के  लिये  बैंकों  के  कार्यालयों  की  संख्या  eV  है  ।  भ्र मे रिका  में  १२४,

 कनाडा  में  २५६,  आस्ट्रेलिया में  ४५०  तथा  भारत  में  १६  है  ।  आस्ट्रेलिया की  जनसंख्या  केवल  १  करोड़

 के  लगभग है  ।  यदि  कनाडा  में  दस  लाख  जनसंख्या के  पीछे  २५६  बैंक  हैं  तो  वे  वहां  की  सरकार  द्वारा

 नहीं  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  ऐसी  ही  बात  इंग्लैंड  के  सम्बन्ध  में  भी  है  ।  वहां  भी  यह  कार्य  सरकार  द्वारा

 नहीं  वरन्  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  किया  गया  है  ।

 भारत  का  प्रमुख  बैंक--इम्पीरियल  बैंक  श्राफ  इण्डिया--प्रारंभ  से  ही  भ्रम-राष्ट्रीय  Ha  था  कौर

 अब
 वह  ण  रूपेण  राष्ट्रीयकृत  हो  गया  है  प्रौर  भारत  का  राज्य  बैंक  बैंक  श्राफ  इण्डिया  )  कहलाता

 है
 ।

 इम्पीरियल  बैंक  का  मद्रास  पर  बम्बई  के  बैंकों  के  एकीकरण  से  हुआ  था  ।  इससे  भारत

 के  लोगों  को  क्या  सहायता  मिली  है  ?

 [  पंडित  ठाकुर दास  भागंव  पीठासीन  हुए

 मेरे  राज्य  में  इसकी  एक  दो  शाखायें  हैं  ale  वे  विदेशियों  की  सेवा  कर  रही  हैं  ।  वे  यूरोपियन

 वायों  के  साथ  ही  लेन-देन  करती  ३०  या
 vo

 मेरे  राज्य  के  ग्रामीणों  को  साहूकारों  पर  ही

 निर्भर  रहना  पड़ता  था  परन्तु  ब्याज  की  दर  १२  से  लेकर  २४  प्रतिशत  तक  थी  ।  उन  परिस्थितियों  में

 मेरे  राज्य  में  बहुत  से  संयुक्त स्कन्ध  बैंक  निर्मित  किये  गये  थे  ।  यदि  बाप  मेरे  राज्य

 के  श्रमिक  विकास  का  इतिहास  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  त्रावणकोर-कोचीन  की  श्रमिक  समृद्धि

 इन  संयुक्त  स्कन्ध  स्टाक  बैंकों  के  ही  कारण  हुई  है  जिनको  वहां  की  जनता  ने  स्थापित  किया  था

 तथा  जो  जनता  द्वारा  जनता  के  लिये  चलाये  जाते  हैं  ।  यदि  ये  बैंक  न  होते  तो  पता  नहीं  मेरे  राज्य  की

 हालत कया  होती  ।  मेरे  राज्य  में  पानी  में  डूबी  हुई  जमीन  को  कृषि  योग्य  बनाया  गया  है
 जो

 काय  हालैण्ड

 के  अतिरिक्त  संसार  में  अन्यत्र  कहीं  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  कार्य  में  इम्पीरियल  बैंक  ने  मदद  नहीं  की  वरन्

 वहां  के  संयुक्त-स्कन्ध  (  ज्वाइंट
 बैंकों  ने  ही  की  ।

 यदि  उन्होंने  कृषकों  की  सहायता
 न  की

 होती

 तो
 वे

 भूखों  मर  जाते  ।

 यदि  भारत के  बैंकों  की  शाखा  के  विभाजन  को  देखा  जाये  तो  ज्ञात  होगा  कि  वे

 देश  के  एक  भाग  में  केन्द्रित  हैं  ।  मध्य  भारत  के  एक  बड़े  भाग  में  तथा  उड़ीसा  त्रावणकोर-कोचीन  में

 उसकी  एक  भी  शाखा  नहीं  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  की  जांच  कर  सकता  है  कि  इम्पीरियल  बैंक  ने

 गत  ७०  वर्षों  में  भारत  की  जनता  के  लिये  क्या  किया है  ?  भारत  में  सीमेंट  तथा  चीनी  उद्योगों

 को  किसने  aif  सहायता  दी
 ?

 इम्पीरियल  बैक  यूरोपियन  समवायों  की  सहायता  कर  रहा  था  |

 हम  रक्षित  इम्पीरियल  बैंक  ate  बीमा  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  चुके  भारत  के ७
 राज्य  बैंक  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  डा०  जान  मथाई  के  भाषण  पर  टिप्पणी  करते  हुये

 टाइम्सਂ  ने  लिखा  है  कि  राष्ट्रीयकरण  होने  के  बाद  से  भारत  के  राज्य  बैंक  के  निक्षेप  कम  हो  गये  हैं  जबकि

 भारत  के  प्राय  संयुक्त  स्कन्ध  बैंकों  के  निक्षेप  काफी  बढ़  गये  हैं  ।  यह  कहा

 जा  सकता  है  कि  यह  अस्थाई  लक्षण  है  भविष्य  में  उसकी  स्थिति  सुधर  जायगी  ।

 हमारा  अनुभव  थोड़े  समय  का  सीमित है  कौर  हमें  बहुत  सावधान  होगा ॥

 हमें  धीरे  धीरे  बढ़ना  चाहिये  ।



 शुक्रवार  २७  १९५६  बैंकों  के  राष्टीयकरण के  बारे  में  संकल्प  २८३५

 श्री
 मित्तल  :  मैं  बैंकिग के

 अनुभव  के  पर  बोल  रहा  मेँ
 थो  एम ०

 ate
 गुरु पाद स्वामी की  तरह  राष्ट्रीयकरण  का  समर्थक  रहा  परन्त ुमैं  उनका

 पूर्ण
 समर्थन  नह ंदीं  कर

 सकता ।

 यह  सच  है  कि  में  सदा  का  पहला  सदस्य  हूं  जो  बीमा  कम्पनियों के  राष्ट्रीयकरण  का  समथन

 करता  रहा  है  ।  एक  तरह  से  मैं  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  हूं  ।  परन्तु  मेरा  लक्ष्य  दूसरों  से  भिन्न

 है
 ।

 मैं  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  बनाये  रखना  चाहता  हूं  ।  मैं  व्यापार  में  स्पर्धा  का  पुट
 भी

 बनाये  रखना  चाहता

 हूं  क्योंकि  उसके  बिना  किसी  उद्योग  का  उचित  विकास  नहीं  होगा  ।  एकाधिकार  से  भ्रष्टाचार  फलता

 चाहे  वह  एकाधिकार  सरकार का  हो  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  ।  हम  इम्पीरियल  बेक  का  राष्ट्रीय

 करण कर  हैं  ।  यदि  ड्राप  गैर-सरकारी  क्षेत्र  समाप्त  करते  हैं  तो  प्रत्येक  व्यवित  शोक  प्रकट  करेगा  |

 यदि  प्रीत  चारों  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  सबको  यह  भय  है  कि  बीमा  कम्पनियों के

 राष्ट्रीयकरण  के  परिणामस्वरूप  लालफीताशाही  बढ़ेगी  और  काम  ठीक  तरह  नहीं  हो  सकेगा  |

 यही  कारण  है  कि  मैं  राष्ट्रीयकरण  का  समान  करते  हुए  भी  थोड़ा-सा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  बनाये  रखना

 चाहता  हु  ॥

 मैं  श्री एम०  एस०  गरुपादस्वामी की  तरह  राष्ट्रीयकरण  में  विश्वास  रखता  हं  ।  परन्तु  भारत  की

 श्रथेव्यवस्था  के  लिये  यह  भी  समान  रूप  से  प्रावश्यक  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  बनाये  रखा  जाय  कौर

 स्पर्धा  भी  बनी  रहे  ।  मैं  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  का  ध्यान  जर्मनी  में  कैसर  विलियम  के  राज्य  काल

 में  हुए  प्रौद्योगिक  विकास  की  ate  श्राकर्षिप्त  करूंगा  |

 उस  समय  संसार  का  उद्योग  व्यापार  इंग्लैंड  के  हाथ  में  था  ।  जब  कसर  ने  विदेशी  व्यापार  की

 संभाव्यता  महसूस  की  तो  उसने  क्या  किया
 ?

 उसने  ब्रिटेन  के  बैंकिग  सिद्धान्तों को  नहीं  अपनाया वरन वरन्

 स्वतन्त्र  व्यापार रखा  ।  भारत  में  बैंकिग  के  पुराने  सिद्धान्तों  से  लांभ  नहीं  होगा  ।  मैं  प्राकार  एक  उदाहरण

 दे  सकता  हूं  ।  ३०-४०  वर्ष  पूर्वे  जब  एक  अमरीकी  प्रतिनिधि  ने  काजू  उद्योग  की  संभाव्यता  का  संकेत

 किया  तो  बड़े  व्यापारियों  के  पास  गया  |  परन्तु  उन्होंने  उसको  प्रारंभ  करने  से  इन्कार  कर  दिया  |

 फिर  मैं  साधारण  किसानों  के  पास  गया  ग्रोवर  उनको  काज  उद्योग  प्रारंभ  करने  के  लिये धन  दिया  ।  उन्होंने

 वह  कार्य  प्रारंभ  किया  भ्र ौर  वह  वहां  का  सब  से  बड़ा  उद्योग  है  ।  यदि  रुढ़िवादी  नीति  जाती

 तो  प्रजनित  धन  देनें  की  बात  सोची  ही  नहीं  जा  सकती  भले  ही  सरकार  बैंकिंग  क्षेत्र  में  रही  होती  |

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  उदार  नीति  के  कारण  ही  राज  बहुत  से  areal  काजू  उद्योग  से  धनी  बन  गये  हैं
 ।  मेरे

 per  का  तात्पयं यह  है  कि  प्रत्येक  उद्योग  में-बैंकिग  कौर  बीमा  में  wt-F  समझता हूं  कि  स्वतन्त्र  निगम  होने

 चाहियें  ताकि  स्पर्धा  की  भावना  बनी  रहे  जो  विकास  के  लिये  ara  जैसा  कि  मैंने  कहा  जमीनी

 के  उद्योगों  का  विकास  वहां  की  बैंकिग  नीति  के  कारण  ठ्ठ  |

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी ने  बैंकों  के  फेल  हो  जाने  पर  बहुत  जोर  दिया  |  मैं  समझता हूं  कि

 श्री कौट्टुकप्पलली ने  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  ।  बैंकिग  समवाय  भ्र धि नियम  पास  होने  कौर  रक्षित  बैंक  की

 नियंत्रण  नीति  प्रारंभ  होने  के  बाद  कोई  भी  बैंक  फेल  नहीं  sar  ।  यदि  रक्षित  बैंक  की  यह  नीति

 जारी  रही  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  बैंक  फेल  होने  की  घटनायें  बहुत  कम  होंगी  |

 क्या  रक्षित बैंक  के श्री  फीरोज  गांधी  प्रतापगढ़-पश्चिम  व  जिला  राव-बरेली  पूर्व े)

 रहते  हुए  कलकत्ता  के  बैंक  फेल  नहीं  हुए  थे
 ?

 श्री  मित्तल  :  रक्षित  बैंक  था  परन्तु  कोई  नियंत्रण  नहीं  रखा  गया  ।  यदि  बैंको  पर

 यंत्रण  रखा  गया  होता  तो  ऐसा  नहीं  हो  सकता  था  ।  छोटे  बैंकों  पर  तो  नियंत्रण  था  ही  नहीं  प्रौर  अनुसूचित

 बैंकों  पर  भी  सीमित  नियंत्रण  था  ।  are  की  स्थिति  सर्वथा  भिन्न  कब  दोनों  प्रकार  के  बैंकों  पर  नियंत्रण

 रखा  जाता  मैं  नियंत्रण के  पक्ष  में  हूं  प्रौढ़  यथेच्छ-कारिदा  पूंजीवाद  के  विरुद्ध हूं  ।  मेरा  मतभेद

 faa  waist  में



 २८३६  बैंको  के  राष्ट्रीयकरण के  बारे में  संकल्प  २७  १९४५६

 ara  |

 यह  है  कि  जहां  तक  बैंकिंग का  सम्बन्ध है  हम  राष्ट्रीयकरण  कर  चुके  यदि  हम  इससे  अधिक  कुछ

 करते  हैं  तो  वह  ठीक  न  होगा  ।  इस  समय  हमें  मूल  उद्योगों  का  विकास  करना  है  प्रौढ़  उनकी  सहायता

 गैर-सरकारी बैंकर  ही  कर  सकता  है  ।  इसलिये मैं  समझता  हुं  कि  बीमा  की  तरह  बैंकों  का

 करण  करना  बुद्धिमानी  नहीं  होगी  ।

 श्री  ato  पी०  नायर  :  मैं  श्री  गुरु पाद स्वामी  के  संकल्प  का  हृदय  से  समर्थन

 करता

 यदि  उनक  संकल्प  में  उठाने  चाहियेंਂ  के  पूर्व  हक पे  कौर  जुड़ा  होता  तो  मैं  उस  संकल्प

 का  आर  भी  रिक  स्वागत  करता  |

 उनके  बाद  जिन  दो  बैंक  व्यवसायियों  ने  भाषण  दिये  उन्होंने  बैंकों  के  पक्ष  में  बहुत  कुछ  कहा  परन्तु

 वें  अपने  प्रयत्न  में  असफल  रहे  ।

 श्री  कौट्टुकप्पल्ली को  प्री  बैंक  का  कुछ  अवश्य है  कौर  उन्होंने कम
 से

 कम

 कोचीन में  कुछ  अच्छा  काम  भी  किया  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  त्रावणकोर-कोचीन  में  बैंक  भ्रमणी  तरह  चल

 रहे  यदि  ऐसा  है  तो  मैं  पूछता  हूं  कि  वे  अभी  तक  पंचाट  द्वारा  निर्धारित  दर  का  भुगतान  क्यों  नहीं

 करते  ?

 श्री  कौट्टुकप्पल्ली  :  जिस  बैंक  से  मेरा  सम्बन्ध  है  वह  तो  पंचाट  के  पहले  से  ही  उसका  भुगतान

 कर  रहा  है  ।

 fait  बी०  पी०  सायर :  हम  यहां  यह  विचार  कर  रहे  हैं  कि  कया  AEH  की  स्थिति  में  बैंकों  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये  ?  मैं  बैंकिग  उद्योग  के  इतिहास  की  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।  ERY  तक
 By  ह

 हमारे  देश  केवल  २८  बैंक  थे  परन्तु  अब  लगभग
 Yoo  बैंक हैं  ।  परन्तु  इस  उद्योग  का  विकास  ऐसा  gar

 है  कि  वह  थोड़े  से  लोगों  के  हाथों  में  शोषण का  वस्त्र  बत  गया  इस  तथ्य से  इन्कार  नहीं  किया

 जा  सकता |

 यदि  श्राप  बैंकिंग  उद्योग  के  पिछले  कार्यों  का  विश्लेषण  करें  तो  झ्रापको  पता  चलेगा  कि  उसने  भारत

 की  कृषि  के  विकास  के  लिये  बहुत  थोड़ा  कार्य  किया  है  ।  रक्षित  बैक  द्वारा  इकट्ठी  किये  गये  आंकड़ों  से  पता

 चलता  है  कि  बैंकों  द्वारा  जो  ५५७  करोड़  रुपये  fan  दिये  गये  हैं  उसमें  से  केवल  ५  करोड़  रुपये  कृषि

 के  लिये  हैं  जोकि  बैंकों  के  कुल  विनियोजनों  का  एक  प्रतिशत  होता  है  |  फिर  भी  मेरे  मित्र  wal  कह  रहे

 थे  हमने  अ्रदरक  ate  के  लिये  धन  दिया  है  ।  क्या  यह  उचित  है  कि  एक  ऐसे  देश  जहां
 ८०

 दात  जनसंख्या  कृषि पर  निर्भर  रहती  बेकिंग  उद्योग  विकसित तो  हो  परन्तु  वह  एक  प्रतिशत

 से  भी  कम  कृषि  को  दे  ?

 श्री  उसके  लिये  ड्राप  बैंकों  को  दोष  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  रक्षित  बैंक  की  नीति

 अर्थव्यवस्था के  विरुद्ध  थी

 श्री
 बी०  पी०

 नायर
 :

 में  उस  पर  झा  रहा  हूं
 ।  भारतीय  बैंकों  नें

 वैयक्तिक  ऋणों
 अथवा

 वैयक्तिक  जमानत  के  तौर  पर
 ४७

 करोड़  रुपये  afer  दिये  हैं  जो  लगभग  €  प्रतिशत  होता  है  |

 श्री  कौट्टुकप्पल्ली  :  गैर-सरकारी  बैंकों  के  कुल  निक्षेपों  का  कम  से  कम  vy  प्रतिघात  सरकारी

 प्रतिभूतियों  में  विनियोजित  रहता  है  ।

 श्री  ato  पी०  नायर  :  हमारे  सम्मुख  यह  wea  नहीं  है  कि  श्रापनें  सरकारी  प्रतिभूतियों  में

 यह  है  कि  बैंकों  में  र
 1९०  १  अग  न  ज जतन तन  रुपया है  उसका  303.0

 मूल  sat  में



 २७  अप्रैल  PEXG  बैंकों  के  राष्टीयकरण के  बारे  में  संकल्प  २८३५७

 प्रतिशत  उद्योगों  में  ५०  प्रतिशत  वाणिज्य  में  लगाया  जाता  है  ।  वाणिज्य  क्या  है
 ?  हम  जानते हैं

 कि  सभी  बैंक  उद्योगपतियों  के  हाथ  में  हैं  जैसे  डालमिया  शादी  |  प्रत्येक  उद्योगपति  के  घराने

 का  अरपना  अलग  बैंक  है  |

 मेरे  मित्र  ने  प्रश्न  किया  था  क्या  इंग्लैंड  अथवा  अमेरिका  के  बैंकों  के  राष्टीय करण का  एक  भी

 दृष्टान्त
 दिया  जा  सकता  है  ?  परन्तु मैं  पूछता  हुं  क्या  मेरे  मित्र  श्री  कौट्टुकप्पल्ली यह  कह  सकते  कि

 रिका  अथवा  इंग्लैंड  ने  समाजवादी ढांचे  के  लक्ष्य  की  घोषणा की  है  जैसाकि  हमने  wet  देश  में

 की  है
 ?

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  बैंक  प्राण  इंग्लैंड  एक्ट  का  खण्ड  ४  बैंकों  के  नियंत्रण  की  शक्ति  प्रदान

 करता है  ।

 श्री
 ato  पी०  नायर

 :  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  द्वितीय  योजना  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  बंकों
 का

 राष्ट्रीयकरण  एक  परम  आवश्यकता  है  क्योंकि  सरकार  यह  कहती  है  कि  वह  योजना  हमें  समाजवादी  ढांचे

 के  लक्ष्य  की  कौर  ले  जायगी  |  बैंक  किस  काम  के  लिये  होता  है
 ?

 उसको  जनता  की  श्रावश्यकताओओं की

 पूर्ति करनी  होती  है  ।  मुझे  श्राइचये  है  कि  द्वितीय  योजना  के  प्रशन  द्वार  पर  पहुंचने  पर  भी  सरकार  यह  वचन

 नहीं  दे  रही  है  कि  बैंकों  का  राष्टीयकरण  किया  जायेगा  ।  मैंने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  प्रतिवेदन

 का  एक-एक  दाऊद  ध्यान  से  पढ़ा  है  ।  उसमें  इम्पीरियल  बेक  बीमा  कम्पनियों  के  राष्ट्रीयकरण का

 उल्लेख  तो  है  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  एक  भी  शब्द  नहीं  है
 ।

 मैं  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  के  पृष्ठ  १७  में  से  कुछ  अंश  पढ़कर  सुनाता  हूं  जिससे  यह

 मालूम  होगा
 कि

 ऐसा  करना  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 के

 लिये  कितना  श्रावस्ती  है
 :

 बीमा  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  हाल  के  निर्णय  से  सरकारी  क्षेत्र  के  भण्डार में  बचत

 बढ़ाने  धन  को  योजना  की  शभ्रावश्यकताश्रों  के  अनसार  उपयोग  में  लाने  के  लियें  विनियमन

 करने  का  शाक्तिशाली  यंत्र  बढ़  गया  है  पी

 में  माननीय  राजस्व  तथा  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  से  एक  प्रश्न  करता  हूं  कि  यदि बीमा  के  राष्ट्रीयकरण

 को  उपयोगी  भण्डार  समझा  जा  सकता  है  तो  क्या  हम  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 की  सरथ-व्यवस्था के  लिये  उससे  भी  अधिक  उपयोगी  भण्डार  नहीं  समझ  सकते ?  बैंकों में  १,२००  करोड़

 रुपये  की  श्रास्तियां हैं  ।  प्राजक  बैंक  बहुत-सी  आमदनी  छिपा  लेते  हैं  जिससे  पूरा  कर  वसूल  नहीं  हो

 पाता
 |

 भारत  सरकार  व  रक्षित  बैंक  को  भो  यह  afar  प्राप्त  नहीं  है  कि  वह  बैंकों  को  व्यक्तियों  के  निजी

 खाते  बताने  को  बाध्य  कर  सके  |  जब  हम  प्रदान  पूछते  हैं  तो  वे  कहते  हैं  कि  सुरक्षित  निक्षेप  सम्बन्धी  भ्रांकड़े

 बताना जनहित  में  नहीं  मैं  मंत्री  जी  से  पुता  हुं  कि  क्या  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  कर-भ्रपवंचन  रोकने

 में  सहायता  नहीं  मिलेगी  क्योंकि  झधिकांदा  कर  झ्रपवचंक  झपने  खाते  नामों  से  बैंकों  में  रखते  हैं

 शर  बैंक  यदि  वे  सरकार  के  हाथ  में  उसका  पता  लगा  सकते  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  नहं

 कहना  चाहता  |  उस  प्रकार की  सभी  बातों  को  तभी  रोका  जा  सकता  है  जब  कि  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 कर  दिया  जाये  |  यह  श्रीमान  लगाया  गया  है  कि  देश  में  प्रति  वर्ष  कर-प्रवचन के  द्वारा  तीस  करोड़

 रुपये  से  अधिक  राशि  की  aft  रही  यदि  बैंकों  पर  नियंत्रण कर  लिया  जाये  तो  इस  हानि  को  रोका

 जा  सकता है

 मेरे  मित्र  ने  पूछा  है  कि  क्या  ब्रिटेन  में  बैंकों  का  राष्ट्रीकरण  किया  गया  है
 ?

 में  पूछता हूं  कि

 हम  हर  बात  में  ब्रिटेन  का  ही  प्रसारण  क्यों  करें
 ?

 वेसे  तो  शभ्रास्टेलिया  में  लेबर  सरकार के  शासन  काल

 में  सभी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लिया  गया  था  ।
 उसके

 बाद  लिबरल  सरकार  ने  सत्तारूढ़  होने  पर

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  को  समाप्त
 कर

 दिया
 था

 परन्तु  पहले  तो
 वे

 राष्ट्रीयकृत
 थे  |

 मूल  sist  में



 २८३८
 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  बारे  में  २७  १९५६

 वी०  पी०  नायर ]

 इसी  फ्रांस  का  उदाहरण ले  लीजिये  |  ब्रिटेन  के  समद्र  पारीय  श्रमिक  सर्वेक्षणਂ  नामक  बैंक

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन में  फ्रांस  के  सम्बन्ध में  बताया  गया  है  कि  वहां  पर  पांच  बैंकों  का  राष्ट्रीय करण  किया  गया

 है  जिन्हें  बैंकਂ  कहते  हैं  फ्रांस  का  ६०  प्रतिदिन  बैंकिग  उद्योग  उन्हीं  के  हाथ  में  है  ।  मैं  यह

 नहीं  कहता  कि  यहां  पर  प्रत्येक  बैंक  का  एकदम  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  परन्तु  सभी  श्रनुेसूचित

 सभी  विनिमय  बैंकों  तथा  प्रथम  श्रेणी  के  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  अवद्य  किया  जायें  ।

 इंग्लैंड  में  भी  श्राफ  इंग्लैंडਂ  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  ।  वह  एक  केन्द्रित  बैक  है  ।  केवल

 इंगलैंड  ही  नहीं  सभी  प्  जनवादी  देशों  में  केन्द्रीय  बैंक  राष्ट्रीयकृत  हैं  ।  परन्तु  भ्रास्ट्रेलिया  में  तो  सभी  बैंकों

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  iz  फ्रांस  में  केन्द्रीय  बैंक  के  झतिरिवत  कई  द्रव्य  बैंकों  का  भी  राष्ट्रीय  करण

 किया  गया  है  ।

 बैंकिग  उद्योग  भारत  में  उतना  ही  प्राचीन  है  जितने  क्योंकि  वेदों  में  ऋणों  शादी  का  उल्लेख

 कौटिल्य  ने  भी  अपने  अर्थ-शास्त्र  में  ब्याज  की  एक  सीमा  निर्धारित  की  थी  ।  परन्तु  अराज  बैंकों  ने
 देश  में

 बड़ी  व्यवस्था  बना  रखी  है  ।  अनुसूचित  या  अनुसूची  बैंकों  के  अ्रतिरिवत  निजी  साहूकारों  ने  तो  देश  में

 लट  मचा  रखी  वे  १००  प्रतिशत की  दर  से  ब्याज  ले  रहे  हैं  ।  ये  साहूकार  करते  यह  हैं  कि  १००  रुपये

 का  ऋण  देते  समय  वे  ५००  रुपये  की  रसीद  लिखवा  लेते  हैं  सनौर  फिर  उस  पर  ब्याज  लेते  हैं  ।  बड़े-बड़े

 गैर-सरकारी  बैंकों  द्वारा  भी  यही  किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  के  अत्याचार  को  तभी  रोका  जा  सकता

 है  जब  कि  बैंकिंग  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  नया  यह  सच  नहीं  है  कि  अज  बैंकों  द्वारा  अपनायी  जा  रही

 नीति  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  है  ?  नया  यह  सच  नहीं  है  कि  जब  भी  देश  में  मूल्यों  की  स्थिति  भ्रनुकूल ह

 तो  बैंक  उदारता  से  ऋण  देते  किन्तु  जब  यह  प्रतिकूल  होती  तो  ये  ऋणों  पर  अधिक  नियंत्रण

 करने  लगते  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बैंकिग  उद्योग  पर  केवल  कुछ  एक  पूंजीपतियों ने  ही  एकाधिकार

 जमा  रखा  है
 ?

 भ्र ौर  क्या  यह  भी  सच  नहीं  है  कि  केवल  इन्हीं  इने  गिने  बैंक  साहूकारों ने  ही  देश  के  सम्पूर्ण

 व्यापार  तथा  उद्योगों  पर  एकाधिकार  जमा  cat  है  ?

 यह  वास्तव में  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  जहां एक  कौर  हम  यह  कहत ेहैं  कि  हम  एक  समाजवादी

 लग  के  समाज  की  स्थापना  करने  का प्रयत्न रहे  हैं  उसके  लिये  सरकार  को  सब  प्रकार के

 संसाधन  ढूंढने  वहां  दूसरी  are  बैंकिग  जैसे  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  वित्त  के  साधन  को  गैर-सरकारी

 हाथों  में  ही  छोड़  दिया  गया  है  |

 प्रीत  में  मेरा  यही  निवेदन  है  कि  जनता  को  इन  साहूकारों  के  भ्रष्टाचारों  से  बचाने के

 देश  को
 बैंकों  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  श्रमिक  अ्रव्यवस्था  से  बचाने  के  लिये  कौर  योजना  को  सफलतापूर्वक

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  देवा  के  सभी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिये  ।  बड़े-बड़े बैंकों  का

 करण  तुरन्त  किया  जा  सकता  है  मुझे  है  कि  जब  सरकार  का  उद्देश्य  समतावादी  समाज  स्थापित

 करना  तो  ऐसा  करने  में  उसे  कोई  संकोच  न  होगा ।

 श्री  भागवत झा  श्रीपाद  व  संथाल
 :  fara में  बैंक  संस्था  aga  उन्नत  हो

 चुकी  किन्तु  भारत  में  इस  की  प्रगति  बहुत  निराशाजनक  है  ।  भारत  में  बैंकिग  उद्योग  तक

 उद्देश्  प्राप्त  नहीं  कर  सका  ।

 भारत  में  बैंकिग
 की

 सब  से  बड़ी  त्रुटि  यह  है  कि  इन  की  कार्यक्षमता  बहुत  कम  है
 |  इसका

 प्रमाण  यह  है
 कि

 भारत  में  बैंकों  में  रुपया  जमा  करने  वाले
 व्यक्तियों  की  कुल

 संख्या  केवल
 ३६  लाख

 है

 मूल  अरगजा  म



 र्स  २७  १९५६  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे में  संकल्प  २८३९

 अर्थात्  देश  के  केवल  १  प्रतिशत  लोग  बैंकों  में  रुपया  जमा  कराते  हैं  ।  कार्यक्षमता  इस  बात  से  भी  प्रकट

 होती है  कि  1 ROY  में  बैंक  कार्यालयों  की  संख्या  ४८१९  थी  कौर  १९४५४  में  घट  कर  ४०  १४  रह  गई  |

 अ्रधिकांश  बैंकों  ने  अपनी  शाखायें  केवल  शहरों  में  ही  स्थापित  की  छोटे  कस्बों  तथा  ग्रामों  की

 किसी  को  कोई  चिन्ता  नहीं  |  इतने  बड़े  देश  में  बैंकों  के  कार्यालय  में  से
 ४०

 प्रतिशत  केवल  ६४  स्थानों पर

 हैं
 ।

 कृषि  क्षेत्र  में  समृद्धि  के  परिणामस्वरूप तथा  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  प्रभाव  के  परिणामस्वरूप

 धन  दाहरों  से  ग्रामों  में  रहा  इसीलिये  यही  एक  waar  है  जब  कि  बैंकों  को  इस  धन  को  काम  में

 लाकर  लाभ  उठाना  चाहिये  ।  ग्रामों  में  भी  शाखायें  स्थापित  किये  बिना  ये  बैंक  देश  की  झ्राधिक  समृद्धि

 तथा  व्यापार  प्रौढ़  उद्योग  की  प्रगति  में  कोई  सहायता  नहीं  कर  सकेंगे  |

 हमें  अ्रपनी  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  सफ़ल  बनाने  के  लिये  अधिक  से  अधिक  धन  की  श्रावइ्यकता

 ait  उसके  लिये  हमें  उन  लोगों को  आकर्षित करना  होगा  जो  थोड़ा-धोखा  रुपया  जमा  करवाते हैं

 या  छोटे-छोटे  ऋण  लेते  परन्तु  ये  बैंक  ऋण  देने  के  मामले  में  भेदभावपूर्ण  नीति  का  अनुसरण  करते
 ह
 हैं

 ।
 बैंक  संचालक  में  तो  बहुत  कम  दर  के  ब्याज  पर  एक  दूसरे  को  ऋण  देते  हैं  परन्तु  साधारण

 लोगों  को  वे  बहुत  उंचे  दरों  पर  ऋण  देते हैं  ।  उद्योगपति  कम  दरों  पर  बहुत  बड़े-बड़े  ऋण  लेकर  सट्टाबाज़ी

 करते  हैं
 ।

 मैं  पूछता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  से  देश  को  क्या  लाभ  है
 ?  इससे  देश  समृद्ध  न  हो

 इससे  तो  देश  की  झा थिक  स्थिति  अधिक  डावांडोल  हो  जायेगी  ।

 ये  बैंक  भेदभावपूर्ण  नीति  का  अनुसरण  करते  हैं  जिसके  अनसार चय  वे  छोटे-छोटे  ऋण  लेने  वालों  से  तो

 बहुत  भ्रमित  ब्याज  लेते  परन्तु  बहुत  कम  दाम  पर  एक  दूसरे  को  ऋण  दे  देते  हैं  ।  इस  धन  से  वे  हिस्से

 खरीदते  सट्टाबाजी  करते  हैं  सनौर  देश  की  aaa  व्यवस्था  को  हानि  पहुंचाते  हैं  ।  इसके

 स्वरूप  देश  की  श्रमिक  व्यवस्था  नष्ट हो  रही  है  ।  इसलिये मैं  समझता  हूं  कि  राज इस  बात  की

 आ्रावश्यकता  है
 कि

 देश  के  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये
 |

 ये  बड़े-बड़े  साहुकार  निर्धन  लोगों  को  उनके  धन  तथा  लाभांश  से  वंचित  इस  प्रकार  से  करते  हैं  कि

 वे  बैंकों  से  बड़ी  भारी  रकम  ऋण  के  रूप  में  लेकर  उससे  सट्टे  का  व्यापार  करते हैं  जिससे  देश के  आवश्यक

 yea  पर  एकाधिपत्य  कर  लेते  सनौर  उसके  परिणामस्वरूप  उपभोक्ता  उनसे  वंचित  रह  जाते

 हैं ग्र ौर  ये  साहूकार  खूब  लाभ  उठाते हैं  |

 गत  युद्ध  के  बाद  जापान  में  भी  यही  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  परन्तु  उन्होंने  इस  स्थिति  को  बड़े

 सुन्दर  ढंग  से  संभाला  |  उन्होंने  नकद  तथा  उधार  प्रणाली  के  अधीन  श्रीराम  रनों  तथा  ऋणों  पर  नियंत्रण

 रखने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  प्राधिकार  स्थापित  किया  ।  परन्तु  हमारे  भारत  में  ऋणों  तथा  भ्रम्निम  रनों  पर

 नियंत्रण  रखने  के  लियें  इस  प्रकार
 की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  इसीलिये  बैंकों  की  भ्र कार्यकुशलता
 प्रौढ़  लाभ

 के  लालच  के  कारण  निक्षेपों  को  कोई  विश्वास  नहीं  रहा  |

 १९५५  में
 भारत

 में  नोटों  का  परिचालन  १३७४  करोड़  रुपये
 का  था  जब  कि

 निक्षेप

 दायित्वों की  कुल  राशि  १०५२  करोड़  रुपये  थी  |  तो  इस  प्रकार  से  यह  प्रपा  केवल  ७४  प्रतिशत  बनता

 है  जब  कि  उसी  समय  कैनेडा  में  "६८४  प्रतिशत  दक्षिणी  भ्रफ्रीका  में  Cla  था  तथा  शारीरिक में

 ३९०  प्रतिशत था  ।  इन आंकड़ों से  स्पष्ट  होता  है  कि  भारत  में  बैंकों  में  अ्रकार्यकुशलता  तथा  स्वार्थ

 सिद्धियों  के  कारण  जनता  का  बैंकों  में  विश्वास  नहीं  रहा  है  ।  इसलिये  art  यह  अत्यन्त  ग्रा वस् यक  है  कि

 सभी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण कर  दिया  जाये  ताकि  उन  स ेप्राप्त हुई  राशि  को  देश  की  विकास  योजनाकारों

 पर  लगाया  जा  सके  |

 श्री  कौट्टुकपप्ल्ली  ने  एक  बैंक  का  उदाहरण  देते  हुए  कहा  है
 कि

 उसने  देश  का  बहुत  भला  किया

 है  ।  परन्तु  इसका  यह  नहीं  कि  सभी  बेक  इतने  भ्रच्छे  हैं  ।



 २८  ४०  बैंकों के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे में  संकल्प  २७  १९५६

 [  श्री  भागवत  झा  प्रासाद  |

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  ने  बैंकों  के  झ्र सफल  होने  की  जहाज़ों  तथा  गाड़ियों  के  फेल  होने

 के  साथ  तुलना की  है  ।  परन्तु  मेरा  उनसे  निवेदन  है  कि  दोनों  के  फेल  होने  में  पाताल  का  प्रकार  ।

 जहाज़  का  चालक  तो  जहाज़  को  बचाने  का  हर प्रकार का  प्रयत्न  करता  दुर्घटना तो  दुर्भाग्यवश

 हो  जाती  परन्तु  बैंकों  के  फेल  होने  के  कारण  ये  हैं  कि  छोटे  नगरों  में  अनुचित  स्पर्धा  होती  है  बैंकों  के

 मालिक  सट्टाबाज़ी  करते  हैं  प्रौढ़  नकद  तथा  उधार  प्रणाली  का  दुरुपयोग  करते  हैं  ।

 ~
 gaya a से  aU  TH  २६४  बैंक  फेल  हो  चुके  हैं  ।  यह  संख्या  केवल  कलकत्ते  के  बैंकों  की  है  |  इसके

 कारण  ग़रीब  निक्षेपकों  का  ३०  करोड़  रुपया  esa  कर  लिया  गया है  ।  इसीलिये  at  art

 जनता  को  बैंकों  में  कोई  विश्वास  नहीं  रहा  है
 |

 बैंकों में  एक  कौर  भ्रष्टाचार यह  प्रचलित  है  कि  ऋण  लेने  वाले  व्यक्ति  को  ऋण  के  रूप  में  दी  जाने

 वाली  राशि  में  से  कुछ  वे  पहलें  ही  काट  लेते  हैं  यह  आवश्यक  है  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  पर

 भी  कुछ  नियंत्रण रखा  जाये

 इंग्लैण्ड  में  श्राफ  इंग्लैण्ड  अधिनियम  के  खण्ड  (४)  के  अधीन  उस  बैंक को
 व्यापक

 कार  दिये  गये  हैं  जिसके  are  वह  किसी  भी  बैंक  से  किसी  भी  बात  के  बारे  में  जानकारी  ले  सकता

 सिफ़ारिशें  कर  सकता  है  दौर  निदेश  दे  सकता  है  ।  इस  प्रकार  से  वह  शअ्रधिनियम  एक  संरक्षक  के

 समान  काम  करता  है  ।

 फ्रांस  में  चार  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  चुका  है  ।  झ्रास्ट्रेलिया में  भी  राष्ट्रीयकरण  के  लिये

 2 v9  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत किया  गया  था  ।  उस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  हुए  भ्रास्ट्रेलिया  के

 प्रधान  श्री  चोफ़ले  ने  यह  स्पष्ट  कहा  था  कि  गैर-सरकारी  बैंक  राष्ट्रीय  हितों  के  विरुद्ध  काम  कर  रहे

 वे  अपनी  स्वार्थ  सिद्धि  के  लिये  अधिक  से  अ्रघिक  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 बिल्कुल  वे  ही  परिस्थितियां  are  भारत  में  भी  विद्यमान  हैं  ।  इसलिये  यह  अत्यावश्यक  है  कि  बैंकों

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ताकि  नगरों  से  ग्रामों  में  जाने  वाले  रुपये  का  उपयोग  किया  जा  सके  कौर

 योजना  के  लिये  रुपये  की  कमी  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  जब  तक  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण न  किया  जायेगा

 तब  तक  जनसाधारण  से  धन  संसाधन  प्राप्त  न  किये  जा  सकेंगे  ।  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  द्वारा  जनता  के

 मन  में  विशवास उत्पन्न  होगा  |  इसलिये  मुझे  श्री  है  कि  सरकार  इस  सुझाव  को  शी  घ्रातिशी  घ्

 कवित  करने  का  प्रयत्न  करेगी  |

 मैं  पूरे  जोर  से  श्री  गुरु पाद स्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  का  सेन  करता  हूं
 ।

 शी  ए०  एम०  थामस  )  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  सम्बन्धी  इस  संकल्प  पर  बोलने

 वाला  मैं  त्रावणकोर-कोचीन का  चौथा  व्यक्ति  हूं  ।  इसका  कारण  यह  है
 कि

 प्राय  राज्यों
 की

 भ्र पे क्षा  हमारे

 राज्य में  सबसे  अधिक  बैंक  हैं  ।  वहां  पर  श्रीलंका  संयुक्त  पूंजी  बैंक  जनता  की  अच्छी  सेवा  करते हैं  ौर

 राज्य  में  जो  छोटे  व्यापारी  हैं  उनकी  सहायता  करते  हैं  ।

 श्री  एम०  एस०  गुरुदपास्वामी  चाहते  हैं  कि
 देश  के  समस्त  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण किया  जाये  ।

 दूसरी दौर  श्री  वी०
 पी०

 नायर  का  यह  मत  है  कि  केवल  बड़े  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण किया  जाये

 श्री  alo  पी०  नायर  :
 श्राप  मेरी बात  का  गलत  लगा  रहे  हैं  ।  मैं  तो  चाहता  हं  कि  सव

 बैंकों  का  यथाशीघ्र  राष्ट्रीकरण किया  जाय  |

 श्री  ए०  एम०  थासस :  कुछ भी  सही  ।  मेरी  व्यक्तिगत  राय  यह  है  कि  इस  संकल्प  को  पारित

 नने  Al  शा  लसलराययं नियम  का  था  रा  ३५  में  पहले  ही

 faa  अंग्रेजी  में



 २७  के  १६५६  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  बारे  में  संकल्प  २८४१

 यह  उपबन्ध  किया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेश पर  राज्य  किसी  भी  अन्य  बैंक  से  उसकी

 आस्तियां  प्राप्त  करने  की  वार्ता  प्रारम्भ  कर  सकता है  |

 भारत  के  रिवेंज  बैंक  की  निदेश  समिति  नें  इस  समस्या  पर  पहले  ही  विचार  किया  है  ।  उसने

 केवल  इम्पीरियल  बैंक  के  राष्ट्रीयकरण  की  सिफारिश  बल्कि  सौराष्ट्र  पटियाला  बैंक

 राजस्थान  बैंक  इरादी  राज्यों
 से  सम्बद्ध  बैंकों

 को  भी
 राज्य  बेक

 में
 मिलाने

 के
 लिया

 कहा  है
 ।  मेरे

 ख्याल  से  इस  सिफारिश  को  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  ।

 समाजवादी  श्राधार  को  अपनाने  के  बाद  इस  बात  का  ध्यान  रखना  हमारा  कत्तव्य  है  कि

 आधिक  शक्ति  केंद्रीभूत  नहों  जाय  ।  इसी  उद्देश्य से  हमने  बीमे  का  राष्ट्रीयकरण किया  है  ।

 बैंकों  की  atc  भी  हमें  भली  भांति  विचार  करने के  बाद  art  बढ़ना  चाहिये  ।  श्री  थामस  ने  आंकड़ों

 के  द्वारा  यह  बताया है  कि  देवा  में  बैंकों  की  सुविधायें  संतोषजनक  नहीं  हैं  ।  औसतन  दस  लाख  लोगों के

 बीच  केवल  १६  बेक  कार्यालय  देश  में  उपलब्ध  हैं  ।  अतएव  इस  क्षेत्र  में  प्रभी  सरकारी गैर-सरकारी

 दोनों  क्षेत्रों के  विकास  की  बहुत  गुंजाइश  है  |  हमें  राष्ट्रीयकरण  में  जल्दी  नहीं  करनी  चाहिये  |  गैर-सरकारी

 बैंकों पर  हाथ  डालने  से  समस्त  गैर-सरकारी  उद्योगों  को  धक्का  लगेगा  ।  भ्र भी  तो  केवल  राज्यों  से

 सम्बद्ध  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण होना  चाहिये  ।

 श्री  गुरु पाद स्वामी  ने  कुछ
 का  निकल  जाने

 का
 उल्लेख  किया  है  परन्तु  मैं

 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  frag  बैंक  के  हाथ  में  अब  जो
 अधीक्षण

 की  शक्तियां
 गई

 हैं
 उनके  कारण

 इस  प्रकार  के  उदाहरण  wa  बिरले  ही  मिल  सकेंगे  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीयकरण  की  दिशा  में  यदि  शीघ्रता  से  कोई  कदम  उठाया गया  तो

 गांव-गांव  में  जो  साहुकार  मौजूद  हैं  उनकी  चढ़  बनेगी  कौर  गांवों  के  लोग  उन्हीं  के  पास  अधिक  जाने

 लगेंगे

 wed  में  मैं  एक  बात  भ्र  कहूंगा
 |

 हम  यह  जानते  हैं
 कि  देश

 में
 बैंक  कर्मचारियों  की  बहुत

 कमी  है  श्र  राष्ट्रीयकरण  की  दशा  में  हमें  हजारों  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  इसलिये  हमें

 पहले  योग्य  व्यक्तियों  को  इस  काम के  लिये  उचित  प्रशिक्षण  देना  चाहिये  ।  अनेक  बैंकों के  प्रबन्धक

 विदेशों में  जा  कर  बहुत  सी  बातें  स्वयं  सीख  रहे  हैं  ।  जब  हमें  यह  विश्वास  हो  जाय  कि  हम  बे

 का  प्रबन्ध  सुचारू  रूप  से  चला  तभी  हमें  इसके  लिये  कार्यवाही  करनी  चाहिये  |

 सरकार  के  पास  जितनी  शक्तियां  हैं  उनसे  लेकर  वह  यह  काम  जब  भी  उचित  समझे  कर

 सकती  हैं  ।  मैं  यह  आवश्यक  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  का  संकल्प  पारित  किया  जाय  ।  मैं  भ्राता

 करता हूं  कि  श्री  गुरु पाद स्वामी  इस  के  लिये  भ्रामरी  नहीं  करेंगे  ।

 a.
 श्री  डी०  ato  दार्मा  :  मैं  बैंकों

 के
 प्रश्न

 पर
 केवल

 श्रमिक  दृष्टि  से  विचार नहीं  करता

 उनका एक  सामाजिक  पहलू  भी  है  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  राज  के  युग  में  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  एक

 पूर्ण  विषय  हैं  |

 प्रथम  तो  हम  झ्राधिक  योजनायें बना  रहे  द्वतीय  हम  बेकारी  दूर  करना  चाहते  हैं  तृतीय

 हम  राष्ट्रीय  सम्पत्ति का  राष्ट्र  के  द्वारा  शर  राष्ट्र  के  हित  में  उपयोग  चाहते हैं

 यदि  हम  wea  देशों  के  इतिहास पर  दृष्टि  डालें
 तो

 हमें  ज्ञात  होगा  कि  राष्ट्रीयकरण से  उन्होंने

 बहुत  उन्नति  की  है  ।  उदाहरण  के  इंग्लैंड  और  आस्ट्रेलिया  को  लीजिये  |  वहां  पर  इस  झोर  काफी

 ध्यान  दिया  गया  था  किन्तु  जब  प्राय  दलों  ने  सत्ता  धारण  की  तो  उन्होंने इस  कार्यवाही  को  करने

 का
 प्रयत्न

 किया  ।  फ्रांस  की  सरकार  ने
 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 कर
 दिया  है  श्र  वहां

 निदेशक  ats

 faa  wast  में



 २८४२  बैंकों के  राष्ट्रीयकरण के
 बारे

 में
 संकल्प  २७  १९५६

 डी०  सी ०  फार्मा  |

 की
 नियुक्ति  सरकार  द्वारा  की  जायेगी  ।  इन  बैंकों  में  उस  देश  की  कुल  बैंक  पूंजी  का  ५५  प्रतिशत भाग

 मौजूद  है  कौर  जो  बैंक  अभी  राष्ट्रीयकरण  से  बच  गये  हैं  वे  भी  उस  कौर  भ्र ग्र सर  हो  रहें  हैं  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हए |

 श्री  फीरोज  गांधी  ने  हमें  बताया  है
 कि

 हमारे  देश  में  पहला  बैंक  १८८४ में  प्रारम्भ  हुमा था  ।

 अभी  तक  हमारे यहीं  बैंकों  का  बहुत  कम  विकास  हो  पाया  हैं  ।  केवल  एक  प्रतिशत  लोगों का  बैंकों  से

 सम्बन्ध रहता  है  कौर  वे  भी  नगरनिवासी हैं  ।  ग्रामवासी  तो  भ्र भी इस  सुविधा से  पूर्णतया  वंचित

 वह  समय  श्री  गया  है  जब  हमें  उनकी  सहायता  करनी  चाहिये  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो

 सरकारी बैंक  हैं  वे  नक  बार  असफल  सिद्ध  होते  हैं  ।  बैंकों  के  दिवाले  निकलने  से  बंगाल  में  जनता  का

 ३०  करोड़  रुपया  ग्रासाम म में  १०  करोड़  रुपया  डूब  गया  |  इस  प्रकार  जन  सम्पत्ति  की  हानि  से  तो

 यह  कहीं  अच्छा  है  कि  हम  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करें  इस  प्रकार  के  उदाहरणों  की  पुनरावृत्ति न

 बैंकों  का  मुख्य  उद्देश्य  देश  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  होना  चाहिये  ।  जब  हम  छोटे  व्यापारियों

 को  भी  बैंको  द्वारा  सुविधायें  देंगे  तो  देश  की  समृद्धि  बहुत  बढ़  जायेगी  |  राज  कल  लोगों  को  अ्रघिक

 सुविधायें  प्राप्त  नहीं  हैं  प्रौढ़  बैंकों  में  पारस्परिक  होड़ के  कारण  उनका  वातावरण  दूषित  हो  गया है  ।

 जब  हम  ने  जीवन  बीमा  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  है  तो  हमें  उसी  पथ  पर  बलराम  बढ़ना

 चाहिये  वर्ना  हमारी  मंजिल  तय  नहीं  हो  सकेगी  ।  गैर-सरकारी बैंकों  में  जनता  का  धन  सुरक्षित  नहीं

 रहता  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  ऐसे  बैंकों  के  निदेशकों  का  स्वार्थ  किसी  दूसरी  कौर  लगा  रहता  है  ।

 बैंकों  के  निदेशक  अन्य  बैंकों से  भी  लेन  देन  चलाते  रहते  हैं  |  ऐसी  स्थिति  सदैव  खतरनाक  होती

 है भर  उसका  एक  मात्र  उपाय  राष्ट्रीयकरण  है ं।

 महोदय
 :  माननीय  सदस्य को  अब  अरपना भाषण  समाप्त  करना  चाहिये  |

 fait  Sto  सी०
 तो  अन्त  में  मुझे  यही  कहना  है  कि  बैंकों  से  हमारे  यहां  ऋण  की  सुविधायें

 बढ़ेंगी  किन्तु  बैंक पति  उनका  अनुचित  लाभ  उठाकर  सट्टा  लगाना  शुरू  करेंगे  ।  इसलिये  सबसे  बरच्छा

 तरीका  यही  है  कि  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण किया  जाय  ।  इस  से  हमारी  पंचवर्षीय  योजनायें  भी  सफल

 होंगी  हमारा  कल्याणकारी राज्य  बनाने  का  सपना  भी  सच  हो  जायेंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  प्रारम्भ  करेंगे  ।

 श्री  फीरोज  गांधी  (  जिला--प्रतापगढ़-पब्चिम  व  जिला  में  माननीय

 मंत्री  से  पूछता  हूं  कि  नया  भारत  के  रक्षित  बैंक  ने  श्री  डी०  सी
 ०

 शर्मा  के  इस  कथन  के  सम्बन्ध  में
 कि

 विभिन्न  बैंकों के  निर्देशक  एक  दुसरे  से  ऋण  ले  रहे  हैं  यद्यपि  विद्यमान  विधि  के  अनुसार  वे  निर्देशक

 रहते  ऋण  नहीं ले  कोई  जांच  की  है  ।  वे  एक  दूसरे  से  किस  प्रकार  ऋण  लेते  हैं  यह  मालूम  करने

 के  लिये  क्या  कोई  जांच  की  गयी  है  कौर  यदि  तो  भारत  का  रक्षित  बैंक  किस  नतीजे  पर  पहुंचा  हू  ?

 तथा  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  ए०  Ato  :  संकल्प के  प्रस्तावक  का  भाषण

 सुन  कर  मुझे  बड़ी  निराशा  हुई
 ।

 मैं  उन  से  कहीं  झ्रघिक  जोरदार  उत्साहपूर्ण भाषण  की

 करता  था  ।  मेरे  विचार  से  वे  भ्रपने  संकल्प  के  पक्ष  में  प्रा  Th  नहीं  इकट्ठा  कर  सके  |  उन्होंने कुछ

 तथ्य  a  झ्रांकड़ों  की  चरण  ली  है  किन्तु  कुछ  भ्रांकड़े  उनके  संकल्प  के  लिये  बिलकुल संगत  नहीं  हैं  |

 प्रारम्भ  से  ही  उन्होंने  यह  मान  लिया  है  कि  सरकार  साधारणतया
 यथार्थवादी  आधार

 पर
 आगे

 बढ़ती  है  कौर  उन्होंने  कहा  है  कि  यथार्थवाद  में  कोई  कोई  सिद्धान्त  नहीं  हैं  ।  कोई  नयी
 ~

 मूल  q  (|  जी  में



 २८  ४३ २७  ......  PeUs  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  बारे  में  संकल्प

 कार्यवाही  करने  के  qa  सरकार  कंवल  व्यावहारिक  मंजूरी  पर  ही  at  बढ़  सकती  सरकार
 के

 लिये एक  मात्र  मंजूरी  यह  है  कि  वह  यह  निर्णय  करे  कि  नयी  कार्यवाही  कहां  तक  जनता  के  लिये

 कारक  हैं  ।  व्यावहारिक  शझ्राधार  पर  सरकारी नीति  का  अनुमोदन करते  हुए  मैं  कोई

 याचना  नहीं  करता  ।  यद्यपि  हम  व्यावहारिक  अधार  पर  प्यार  बढ़  सकते  है  फिर  भी  कोई  सिद्धि

 are  विचाराधारा  होनी  चाहिये  ।

 सरकार  इस  सभा  की  यह  मान्य  नीति  है  कि  समाजवादी  ढांचे  का  समाज  स्थापित  करना

 है  किन्तु  इस  सरकार की  यह  भी  मान्य  नीति  है  कि  वह  मिली  जुली  श्रे  व्यवस्था  के  आधार पर  परिसर

 होगी  |  सरकार  भ्र  इस  सभा  ने  अभी  यह  निर्णय  नहीं  किया  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  मिटा  दिया

 जाये या  नहीं  ।  मेरे  fae  श्री  area  मे  कहा  है  कि  यदि  सरकार  पूरी  तौर  से  गैर  सरकारी  क्षेत्र
 को

 मिटा  देने  का  निश्चय करे  तो  वह  बड़े  दुख  की  बात  होगी
 i  मत

 किसी  सामाजिक
 अथवा

 alas  कल्पना

 के  विषय  में  करार  बढ़ते  समय  हमें  यह  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  इस  देश  में  एक  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 भी  काम  कर  रहा  है  ।  अब  भी  €०  प्रतिशत  से  अधिक  हमारा  राष्ट्रीय  धन  गैर-सरकारी क्षेत्र  से  प्राप्त

 होता  है  ।  केवल  कुछ  सिद्धान्तवादी  आधारों  पर  ही  हम  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण की  नीति  नहीं

 सकते  |  वह  केवल  इसी  पधार  पर  ग्रानाई  जानी  चाहिये  कि  उससे  जनता  की  कहां  तक

 भलाई  होगी  ।

 was  सदस्यों ने  पुराने  बैंक  डूब  जाने  का  निर्देश  किया  है  ।  उन्होंने  बैंक  परिसमापन  कार्यवाही

 समिति  के  प्रतिवेदन  का  भी  निर्देश किया  है  ।  ड्राप  को  स्मरण  होगा  कि  संविधान  सभा  कौर  अ्रन्तकालीन

 dag  में  एक  गैर-सरकारी  सदस्य के  नाते  इस  समिति  से  मेरा  कुछ  सम्बन्ध  रहा  है  भ्रमण  माननीय  सदस्यों

 की  कप  मैं  इस  समस्या  के  महत्व  को  कम  नहीं  समझता ।
 फिर

 भी  मैं  उन  से  कहूंगा  कि  वे  इस  विषय

 में  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  रखें  ।  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  ने  कहा  है  कि  केवल  युद्धोत्तर काल

 की  श्रनिद्चित  arias  दशाओं  के  कारण  ही  नहीं  बल्कि  युद्ध  के  पहले  भी  हरनेक  बैंक डूब  गये  हैं  ।

 farsa ही  युद्ध  काल  कौर  युद्धोत्तर  वर्षों  में  डूबे हुए  बैंकों  की  संख्या  की  तुलना  युद्ध  पूरण  काल

 में  डूबे  हुये  बैंकों  की  संख्या  नगण्य  है  ।  १६२६  या  उससे  पूर्वे  से  १९  ३९  तक  डूबे  हुए  बैंकों  में  ३  करोड़ |  क

 से
 utes

 राशि  फंसी  हुई थी  |  युद्ध  के  बाद  से  इस  समस्या  ने  बड़ा  गम्भीर  चिन्ताजनक  रूप

 धारण  कर  लिया  है  शर  मेरे  प्रान्त  को  प्रत्यक्षद्व  हानि  हुई  है  ।

 अ्रन्तग्रंस्त  धन  राशि का  निर्देश  करते  हुए  श्री  डी०  सी०  शर्मा  ने  एक  स्थान  पर  लगभग  ३०

 करोड़  रूपये  कौर  में  १०  करोड़  रुपये  बताया  है  ।  प्रारम्भ से  ही  १९२६ से  भ्राता

 शर  स्थानों  को  शामिल  कर  कुल  ३०  करोड़  रुपये  की  धन  राशि  अन्तर्ग्रस्त  है  कौर  उसमें से  २०

 करोड़  रुपये
 पश्चिमी  बंगाल  के  मैं  इन  बैंकों  के  प्रबन्धकों

 कौर  प्रबन्ध
 निर्देशकों

 की  कार्यकुशलता

 या  सद्व्यवहार  के  बारे  में  वकालत  नहीं  करता  किन्तु  फिर भी  हमें  उन  अरन्य  बातों  पर  विचार  करना

 चाहिये  जिनके  कारण  कि  बंगाल  में  ये  डूब  गये  हैं  ।  हमें  इस  बात  की  अपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिये

 कि  बंगाल  के  विभाजन  से  उन  बैंकों  पर  क्या  बीती
 ।

 उन  में  से  भ्र धि कतर  बैंक  पूर्वी  बंगाल  के  थे

 २०००,  २००० या  ५०००  रुपये की  छोटी  पूंजी  से  उन्होंने  प्रपना  व्यवसाय  शुरू  किया  था  विशेषकर

 युद्धकालीन  दशा त्रों क ेके  कारण  उन्होंने  अपना  एक  भ्रच्छा  स्थान  बना  लिया  था  ।  एकाएक  बंगाल

 के  विभाजन से  इन  बैंकों  की  स्थिर  श्रास्तियां  पूर्वी  बंगाल  में  पड़  गयीं  जिन  पर  उन्हें  कोई  ऋण  या  नगद

 धन  न  मिल  सका  ।  प्रबन्धकों  या  प्रबन्ध-निर्देदकों की  बेईमानी  या  व्यावसायिक  प्र कुदाल  के  श्रतिरिवत

 मेरे  विचार  से  बंगाल  का  विभाजन ही  उन  बैंकों  के  डूब  जानें  के  लिये  अधिक  उत्तरदायी  था  ।  अन्यथा

 उनमें से  कुछ  बैंक  तो  अवश्य  ही  चालू  रहते
 |



 रद्  बैंकों के  रा  के  बारे  में  संकल्प  २७  १९५६

 [  श्री  ए०  सी
 ०  गुह |

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  दिलाना चाहता  हूं  कि
 यूनाइटेड  बैंक  श्राफ  इंडिया राज  सबसे

 बड़े  बैंकों
 में

 से  एक  है  जों
 ४

 छोटे  बैंकों  का  एकीकरण  है  कौर  उनमें  से  एक  को  छोड़  बाकी  सभी  पूर्वी

 बंगाल  के  हैँ  जिन्होंने एक  बहुत  छोटी  पूंजी  से  व्यवसाय  प्रारम्भ  किया  था  ।

 श्री  फीरोज  गांधी
 :

 क्या  wae  भी  बेईमान  निर्देशक  श्र  प्रबन्धक  वहां हैं  ?

 श्री  ए०  ato  गुह  मे  उस  तरह  को  कोई  बात  नहीं  कह  सकता  |  आशा है  कि  अब

 बेईमान  निर्देशक  या  प्रबन्धक  वहां  नहीं  क्योंकि  श्री  रक्षित  बैंक  का  कड़ा  नियन्त्रण  कौर  निरीक्षण

 हैं  ।
 उसने  वहां  एक  परामर्शदाता  भी

 रखा  है  केन्द्रीय  सरकार की  मंजूरी  भ्रनुमोदन  से  वहां

 बोर्ड  का  एक  अध्यक्ष भी  हैं  ।  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  श्री  के०  सी०  नियोगी  बोर्ड के  प्रथम

 अध्यक्ष
 थे  जो

 केन्द्रीय
 सरकार  के  भ्रनुमोदन से  नियुक्त  किये गये  थे  ।  दूसरे  व्यक्ति  भी  केन्द्रीय  सरकार

 के  भ्रनुमोदन  से
 वहां  हैं  ।-  मैं  समझता हूं  कि  श्री  डी०  सी०  शर्मा  कौर  श्री  भागवत  झा  आजाद  को

 छोड़कर  कौर  सभी  सदस्य  जिन्होंने इस  संकल्प  पर  वाद  विवाद  में  भाग  त्रावणकोर-कोचीन  के

 उनमें  कुछ  ने  राष्ट्रीयकरण का  सेन  किया  हैं  |

 मैं  आपको  बताऊंगा  कि  राष्ट्रीयकरण  से  भ्रापके  बैंकों  पर  कया  प्रभाव  पड़ेगा  |  यदि

 कोचीन के  लगभग  १६०  बैंकों को  काम  न  करने  दिया  जाये तो  वहां  की  सम्पूर्ण  भ्रमण-व्यवस्था

 काफी  बिगड़  जायगी  आस्ट्रेलिया तथा  wear  देशों  से  दिये  गये  उदाहरण

 सुन ेहैं  किन्तु मैँ  उन  देशों  का  स्तर  नहीं  लेना  चाहता  ।  यदि  हम  अपने देश  का  भी  उदाहरण लें  तब  भी

 ये  १६०  बैंक  एक  महीनें के  अन्दर  बैठ  जायेंगे |  रक्षित  बैंक  केन्द्रीय  सरकार  को  उनके  लिये  विशेष

 प्रबन्ध  करना  होगा  ताकि  ये  बैंक
 काम

 कर
 सकें

 |  रक्षित  बैंक  सरकार  का  दृढ़  मत  है  कि  ये  बैंक

 उपयोगी  काम  करते रहे  हैं  रोक  त्रावणकोर-कोचीन  में  उनके  काम  करने  के  लिये  विद्वेष  उपबन्ध  बनाये

 जाने  चाहियें  ।  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  अन्तिम  बैंक  पंचाट  न्यायाधिकरण  ने  न्नावनकोर

 की  जांच  का  सुझाव  दिया  था  are  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  बैंकों  की
 दशा

 की  जांच  करने  कौर  उनमें

 सुधार  करने  के  लिये  एक  TAT  बनाया  हैं
 ।

 मेरे  विचार  से
 ्रावनकोर-कोचीन

 के  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 न्ावनकोर-कोचीन  के  लिये  हानिकारक  होगा  |

 कुछ  माननीय सदस्यों  ने  जमा  बैंक  कार्यालयों  aria  का  उल्लेख  करते  हुए

 पौर  कुछ  पश्चिमी  देशों  से  तुलना की  है  ।  कनाडा  या  आस्ट्रेलिया  से  तुलना  के  समय  हमें  वहां

 की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  att  में  प्रति  व्यक्ति  are  भी
 ध्यान  में  रखनी  उनके  बीच

 अ्रन्तर की उपेक्षा की  उपेक्षा  कर  तुलना  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  |

 संकल्प  के  प्रस्तावक  या  अन्य  किसी  ने  उल्लेख  किया  है  कि  केवल  ६०  स्थानों पर  ही

 बैंक  कार्यालय  श्र  उनकी  शाखायें हूँ  ।  किन्तु  मैं  भारत  में  बैंकों  सम्बन्धी  आंकड़ों से  बता  सकता  हूं

 १६१३  स्थानों  पर  बैंकों  की  दिखायें  हैं  a  भारत  में  बैंक  व्यवसाय  करने  वाले  कार्यालयों  की

 कुल  संख्या  BRR  है
 ।

 ये  १९४५४  के  सम्बन्ध में  हैं
 ।  इस  सभा  में  इसका  भी  समर्थन

 किया  गया

 था कि  उप-नगरीय  या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक  खोले  जाने  चाहियें ।  मेरा  यह  दावा  नहीं  है  कि  भारत  में  बैंक

 व्यवसाय  उतना  उन्नत  है  जितना कि  उन्नत  होना  चाहिये  ।  निश्चय ही  हमारी  ग्रंथ  व्यवस्था  कम-उन्नत

 कौर  उसी  तरह  बैंक  व्यवसाय  भी  अधिक  उन्नत  नहीं है  ।

 यह  तर्क॑  रखा  गया  हैं  कि  भारतीय  बैंक  कुशलतापूर्वक काम  नहीं  कर  रहे  पय ब् ए शरर  उनमें  कुशलता

 लाने  के  लिये  हमें  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  ।  मैं  कहता हूं  कि  बिना  राष्ट्रीयकरण के  भी

 कार्यकुशलता  लायी  जा  सकती हैं  ।  मैँ  यह  नहीं  कहता  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  कार्य  कु क़रा नमना का  नमूना

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 २७  ग्रीन  १९४६  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण क  बारे  में  संकल्प
 Qavy

 है  अथव  सरकारी  क्षेत्र
 को  अपने  ग्रुप  कार्य  कुशलता  का  आदर्श  मान  लिया  जाये

 ।  दोनों ही  क्षेत्रों  में

 कुशलता  हो
 सकती  है  अन्यथा  सरकार  दोनों  को  ही  देश  में  जारी

 न
 रखती

 ।  मेरे  विचार से

 सरकारी  क्षेत्र  भी  सरकारी  क्षेत्र  जैसे  ही  कार्यकुशलता  से  काम  कर  सकता  है
 |  उसी  तरह  सरकारी क्षेत्र

 में
 भी  कार्यकुशलता  के  के  उदाहरण  मिल  सकते  हैं  ।  माननीय  सदस्यों

 को  स्मरण  होगा

 कहां जा  सकता  | भवन  निर्माण  कारखाने के  संचालन  को  कुशल नहीं  कहा

 बैंकिग  समवाय  अ्रधिनियम  के  aia  रक्षित  बैंक को  यह  अधिकार  दिया  गया  हूँ  कि  वह  इन

 कों  का  प्रबन्ध  कुशाल  बनाने  की  भ्रांत  ध्यान  दे  ।  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  PEYe  से  कोई  भ्रनुसूचित

 बैंक  फेल  नहीं  हुजरा  हू  ।  जब  श्री  मित्तल  बोल  रहे  थे  तब  श्री  फीरोज  गांधी
 ने  पूछा

 कि
 क्या  उस  समय

 रक्षित  बैंक  नहीं था  ।  रक्षित  बैंक  उस  समय  था  किन्तु  उसे  भ्रावश्यक अधिकार  नहीं  दिया

 कि
 वह  बैंकों  की  कार्यकुशलता  सुनिश्चित  बनाये

 ।

 बैंक  समवाय  अ्रधिनियम  का  RYO  तथा  FEXR  में  संशोधन  किया  गया  तथा  रक्षित

 बैंक  को  इस  बात  के  सुनिश्चित  के  सम्बन्ध में  कुछ  शक्तियां  दी  गईं  कि  बैंक  ईमानदारी से  तथा  उचित

 ढंग से  चलाये  जा  सकें  ।  बैंक  समवाय  अधिनियम  में  कई  धारायें  प्रयास  धारा  RX, Ve २१  तथा  २०

 orf हैं
 जो  कि

 रक्षित
 बैंक  को  दूसरे  बैंकों  पर  नियन्त्रण  तथा  निगरानी  रखने

 के  लिये
 काफी

 अधिकार  देती  हैं  ।  मैं  एक  लम्बी  सूची  नहीं  पढ़ना  चाहता  परन्तु  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जब  से  रक्षित

 बक को  युक्ति  दी  गई  तब  से  वह  बलों  के  काय  संचालन पर  काफी  नियन्त्रण  रख  सका  ह  तथा

 तब  से  अ्रधिकांश  set  की  स्थिति  काफी  सवार  गई  है  ।

 अब  में  मुख्य बात  पर  जाता हूं  ।  कहा  गया  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  हमें  बैंकों  का

 करण  करना  चाहिये  तथा  बैंकों  के  पास  पड़े  धन  को  उपयोग में  लाना  चाहिये ।  बीमा  समवायों  क

 राष्ट्रीयकरण  का  हवाला  दिया  गया  हैं  ।  बीमा  समवायों  तथा  बैंकों  में  भारी  प्रकार  है  ।  बीमा  समवायों

 का  धन  दीर्घकालीन  विनियोजन है  और  अभी  हाल  ही  में  कुछ  मामलों  में  धन  का  उचित  रूप  से  उपयोग

 भी  नहीं  किया  गया  था  |  किन्तु  बैंकों  के  पास  जो  धन  हैं  वह  अल्पकालीन  विनियोजन  है  जो  कि

 कालीन  विनियोजन  तथा  सरकार  के  विकास  कार्यों  के  लिये  उपलब्ध  नहीं  हो  सकता  है  |  फिर  मुनाफे

 का  सवाल  हैं  ।  geuy  में  समस्त  बैंकों  ने  २,८२,००,०००  रुपये  लाभांश  के  रूप  में  वितरित  किया

 जिसमें  से  कि  एक  करोड़  रुपया  केवल  इम्पीरियल  बेक  arn  इंडिया का  था  ।  इस  तरह  से  सभी  बैंकों

 के  शेयरहोल्डरों  के  लिये  १,८२,००,०००  रुपया  रह  जाता  है  ।  मेरे  विचार में  वह  कोई  बहुत  बड़ी

 राशि  नहीं
 |

 प्र  भी  मेरे  विचार  में  केवल  इस  लिये  कुछ  ऐसी  बातें  करना  ठीक  नहीं  कि  इस  से  सरकार

 के  हाथ  में  कसा  जायगा  |  उससे  सरकार  की  नामवरी  नहीं  बढ़ेगी  ।  तो  इस  बात  में  कोई  नहीं  कि

 हमें  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  क्योंकि  इससे  हमारे  हाथ  में  भारी  धन  राशि  जायेगी  ।

 बी०  पी०  नायर  :  हम  केवल  विनियमन  चाहते  हैं  ।

 श्री  अरुण चन्द  गुह  :  यह  तो  पहले  ही  किया  जा  रहा  है  परन्तु  यह  राष्ट्रीयकरण  नहीं  है  ।  हमें

 यह  भी  याद  रखना  चाहिये
 कि

 बैंकों  का  ४१  प्रतिशत  धन  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  विनियोजित है  ।

 श्र  भी  इन  सभी  बैंकों  को  रक्षित  बैंक  में  कुछ  धनराशि  विनियोजित  करनी  पड़ती  है  ।  मेरा  ख्याल है

 कि  लगभग  ५३  करोड़  अथवा
 ५५

 करोड़  रुपया
 रक्षित  बैंक

 में  विनियोजित  किया गया  है  ।

 दूसरी  बात  उधार  के  नियन्त्रण  तथा  वितरण  के  सम्बन्ध  में  है  ।  उधार  के  उगाहने  तथा

 नियन्त्रण  के  सम्बन्ध  में  मेरा  विचार  है  कि  खुले  बाजार  की  गतिविधियों  के  भ्रमित तथा  सरकारी

 प्रतिभूतियों  के  आधार पर
 तथा  बिल  मोंटी  स्कीम के  seta  व्यापार  तथा  वाणिज्यिक बिलों

 के  आघार पर  अनुसूचित  बैंकों  को  afer  धन  देने  के  रूप  में  रक्षित बैंक  को  काफी  शक्तियां

 ~

 ल  मरंग्रेजी  में
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 २८४६  बैंकों
 के  राष्ट्रीयकरण के  बारे  में

 २७  १९५६

 wen  चन्द  गुह

 प्राप्त हैं  ।  रक्षित  बैंक का  उधार  उगाहने  पर
 भी

 काफी  नियन्त्रण  है  ।  इम्पीरियल  बैंक  के  राष्ट्रीयकरण

 के  स्टेट  बैंक  की  शाखों  का  विस्तार  करने  के  परिणामस्वरूप  तथा  सहकारी  संस्थाओं

 के
 प्रस्थापित  विस्तार के  परिणामस्वरूप  हम  एक  ऐसी  व्यवस्था  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जोकि  बड़ी

 राशि में  उधार  का  वितरण सकेगी

 सरकार  ने  कुछ  वर्ष  पूर्व  रक्षित  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गत  वर्ष  इम्पीरियल बैंक  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  केवल  इम्पीरियल  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से  सरकार  ने  वाणिज्यिक

 बैंकों  के  काम  का  २२  २३  प्रतिशत  wr हाथ  में  लिया है  |

 हमने  कुछ  कार्यवाही  की  तथा  वर्तमान '  परिस्थितियों  में  कौर  आगे  बढ़ने  का  कोई  कारण

 नहीं  ।  कुछ  सज्जनों  ने  उस  समिति  की  सिफारिशों  की  कौर  निर्देश  किया  है  जोकि  रक्षित  बैंक  ने

 ग्राम्य
 उधार  सर्वेक्षण

 के  लिये  नियुक्त  की  थी  ।  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  को  शारंगिका

 किया है  |  जहां तक  राज्यों  से  सम्बद्ध  बैंकों  को  ed  नियन्त्रण में  लेने का  सम्बन्ध  यह  मामला

 विचाराधीन  तथा हो  सकता  है  कि  सरकार  दिव्य  ही  इस  सम्बन्ध  में  सभा  से  आवश्यक  प्राधिकार

 के  लिये  याचना करे  ।

 अपना भाषण  समाप्त  करने से  पूर्व  मैं  श्री  फीरोज  गांधी  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों  का  उत्तर

 दूंगा  ।  उन्होंने  पूछा
 कि

 क्या  रक्षित बैंक  को पर्याप्त  शक्तियां  प्राप्त  हैं  ।  मैं  उन्हें  एक  निश्चित

 त्मक  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हुं  ।  परन्तु यदि  हमारे  हाथ में  पर्याप्त  शक्ति  नहीं  होगी  तो  हम  इस  सभा  में

 संशोधक  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  जिससे  कि  रक्षित  बैंक  को  अरन्य  बैंकों पर  नियन्त्रण  तथा  निगरानी

 रखने  के  लिये  पर्याप्त  शक्तियां  प्राप्त  हों  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संकल्प  के  माननीय  प्रस्तावक  से

 प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  अपना  संकल्प  वापस  लें  ।  सरकार  समाजवादी  ढंग  के  समाज  का  निर्माण  करने

 के  लिये  बचनबद्ध  है  ।  उन्होंने  इम्पीरियल  बैंक  को  नियन्त्रण  में  लिया हैं  इस  समय  वाणिज्यिक

 बैंकों  में  हस्तक्षेप करने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  |  हमें  पूरा  विश्वास है
 कि  रिजर्व बैंक  प्रभावी  रूप

 से  wea  वाणिज्यिक  बैंकों  के  संचालन  को  नियन्त्रण  में  रख  तथा  wart  कोई  श्रनियमतता

 नहीं  हमें
 aren

 हैं  कि  गैर-सरकारी  बैंकों
 का  व्यवहार  उचित  होगा  ।

 यदि  उनका  व्यवहार  ठीक

 न  रहेगा  तो  रक्षित  बैंक  इन  बातों  पर  ध्यान  देगा  तथा  जरूरी  कार्यवाही  करेगा  ।

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  इस  समस्या  के  प्रति  बड़ा

 are  गैर-समाजवादी  दृष्टिकोण  अपनाया  है  ।  उन्होंने कहा  कि  समाजवादी  ढांचे के
 लिये  रिजर्व

 बैंक  पर  भ्रमित  विनियमन  तथा  नियन्त्रण  के  अधिकार  रखना  पर्याप्त  होगा  ।  माननीय  मंत्री  जी  को

 सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहियें  थी  कि  एक  आयोजित  अर्थव्यवस्था
 के

 लिये

 वित्त
 उगाही

 पूर्णतया  राष्ट्रीय
 नियन्त्रण

 में  हो  अथवा  इसे  निजी  हाथों  में  छोड़  दिया  जाये
 |

 यह  बताना

 मेरे  लिये  आवश्यक नहीं  हैं  कि  निजी  व्यवसायिक  बैंक  न»  कार्यकरण में  पूर्णतया  रहे  हैं  ।

 इसके  अलावा  सैद्धान्तिक  रूप  से
 भी  हमारी  अर्थव्यवस्था

 के  मुख्य  सूत्रों  को  पूर्णतया  सरकारी  स्तर

 पर  नियंत्रित  करना  भ्रावव्यक  हैं  ।  बैंकिंग  न  केवल  वित्त  उगाही  अपितु  वित्त  वितरण  का
 भी  साधन

 है  जहां  तक  वित्त  उगाही  का  सम्बन्ध  रिजर्व  बैंक  का  कौर  झ्रांशिक  रूप  से  इम्पीरियल  बैंक  का

 करण  किया  जा  चुका  है
 |

 किन्तु  वित्त  का  वितरण  निजी  बैंकों  पर  छोड़  दिया  गया  है
 ।  विकसित

 व्यवस्था  में  वित्त  का  वितरण  वित्त  उगाही  से  अधिक  महत्वपूर्ण है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 १२००  करोड़  रुपये  की  वित्त  उगाही
 की

 जानी  है
 ।

 क्या  इतनी  वृहत  राद  का
 प्रबन्ध  कौर

 वितरण  विभिन्न  व्यवसायिक
 बैकों

 की  मनमानी  नीतियों
 पर  छोड़  सकते  हैं

 ?
 यदि  aT

 ऐसा
 करेंगे

 मूल  क ग्रंग्रेजी  में
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 ७  घण्टे  की  चर्चा

 तो  मुद्राफीति  का  खतरा  बढ़  जायेगा  ।  बैंकिंग  विधि  के  अन्तर्गत  सरकार  को  केवल
 विनियमन

 के

 अधिकार  प्राप्त  हैं  कौर  महज  इन  झ्र धि कारों  से  वित्त  का  नियन्त्रण रखना  बहुत  कठिन  है
 |

 मैं  समझता

 हूं
 कि

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  हमारी  श्रेय-व्यवस्था  मजबूत  होगी  ।  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना

 श्रीनिवास  है  ।  यदि  इसे  स्थगित  किया  गया  तो  भारतीय  भश्रर्थ-व्यवस्था  के  लिये  यह  बुरी  चीज  होगी  ।

 महोदय  यह  संकल्प  है  ।  इस  पर  श्री  डी०  सी०  शर्मा  का  संशोधन  भी  है  |  क्या

 माननीय सदस्य  चाहते  हैं  कि  इसे  सभी  के  मतदान  के  लिये  रखा  जाये  ?

 श्री डी०  ato  शर्मा :  जी  नहीं  ।

 संशोधन  सभा  की  अनुमति से  वापस  लिया  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संकल्प  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  FAT  |

 व्यक्ति  की  की  अ्रधिकतम  सीमा  के  बारे  में  संकल्प

 श्री  विभूति
 मिश्र  व  उपाध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  संकल्प  पेदा

 सभा  की  यह  राय  है  कि  सरकार  को  प्रत्येक  व्यक्ति  की  are  की  अधिकतम  सीमा

 निश्चित  करने  के  लिये  शीघ्र  ही  उपयुक्त  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।
 पी

 इस  बात की  आवश्यकता है  कि  इस  देश
 ——

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  शभ्रगली  बार  भाषण  जारी  रखें  ।

 राज्य  सभा  सन्देह

 :  मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी  है  कि  लोक-सभा  द्वारा  २१  १९४५६  को  पारित

 वित्त  विधेयक  के  बारे में  राज्य  सभा  को  लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  बारे  मयारा  घण्टे  की  चर्चा

 महोदय  :  डा०  लकासन्दरम  ११  PUR  को  श्रमजीवी  पत्रकारों

 के  सम्बन्ध में  पूछे  गये
 तारांकित

 प्रश्न  संख्या
 १३६८

 के
 उत्तर

 से
 उत्पन्न

 कुछ  बातों  पर  प्राण
 घण्टे

 की

 चर्चा  उठायेंगे  ।

 लंका  सुन्दरम  (  ७५ चष्ध  )  :
 यह  चर्चा  मैं  सभा  का  ध्यान  इस  मास  ११  तारीख

 को  श्रम  मंत्री  तथा  श्रम  उपमंत्री  द्वारा  दिये गये  बहुत  संतोषजनक  उत्तरों  की  शोर  भ्रार्काषित  करने

 के  लिये  उठाना  चाहता  हूं  ।  उनके  उत्तरों  से  न  केवल  सम्बन्धित  अधिनियम के  विषय  में  भांति  पैदा

 हुई  वरन्  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  हितों  को  बहुत  हानि  पहुंची  है  ।

 उपमंत्री
 जी  ने  कहा था

 कि
 वेतन  बोर्ड  बनाने  के  बाद  भी  वेतन के  इस  प्रश्न  को  तय

 करने  में  छः  मास  या  अधिक  लग  सकते हैं  ।
 अधिनियम  २०  gOuy  को  पास  हुमा था  ।

 चार  मास  कौर  एक  सप्ताह  गुजर  चुके  हैं
 |

 दूसरे  शब्दों  में  इसका  यह  हज़रत  है  कि  उक्त  अझ्रधघिनियम  के

 वेतन  सम्बन्धी  तथा  प्रिय  उपबन्धों  को  लागू  करते-करते  एक  वर्ष  हो  जायेगा  |

 दूसरी  चीज
 जो

 उत्तर  से  विदित  होती  है  यह  है  कि  सरकार  का  अ्रन्त:कालीन  वेतनों  को  लागू

 करने
 का

 कोई  इरादा  नहीं  है

 मूल  मर  भजा  से नी  मे
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 राधे घंटे  की  चर्चा

 [  डा०  लंका  सुन्दरम्  |

 मंत्री  जी  से  यह  पूछे  जाने  पर
 कि

 निर्णय  होने  पर  क्या  उसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  किया

 मंत्री  जी  ने  कहा  कि  वह  वचन  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री
 विभाग  ने  कहा

 कि  भ्र धि नियमों  के  उपबन्धों  को  लागू  न  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप

 श्रमजीवी  पत्रकारों  को  हुई  कोई  कठिनाइयों  से  वे  wart  नहीं  हैं  |

 सदन  को  स्मरण  होगा  कि  जब  यह  अघिनियम  पास  किया  जा  रहा  था  तो  सदन  के  सभी  पक्षों

 में  इसके  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  मतैक्य  था  कौर  इसे  इतना  शीघ्र  पास  कर  दिया  गया  था  जिसकी  तुलना

 किसी  भी  अन्य  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  नहीं  मिलती  ।  दूसरे  शब्दों  दोनों सदन  इस  सिद्धान्त  पर

 वचनबद्ध  थे  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  हितों की  रक्षा  के  लिये  तत्काल  ही  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।

 लेकिन
 माननीय

 मंत्री  जी  ने
 ११

 तारीख  को  सदन  में
 जो

 कुछ  कहा  उसके  अनुसार
 इस

 अधिनियम  के
 उपबन्धों  को  लागू  करने  में  एक  वर्ष  से  अधिक  लग  जायेगा  ।  इसका  प्र  T Q  हैं  कि  सरकार  ने  संसद  की

 मंशा के  प्रसारण  काम  नहीं  किया है  |

 यहां में  एक  बात  कौर  कहना  चाहूंगा |  यह  विधेयक  सूचना  तथा  प्रसारण  डा०  केसकर

 द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  था  प्रौढ़  बाद  में  इसे  श्रम
 मंत्रालय

 के  सुपुर्द  कर  दिया  गया
 |  सूचना  तथा

 प्रसारण  मंत्री  र  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार संघ  के  मध्य  हुई  बातचीत  के  परिणामस्वरूप

 कालीन  वेतन  के  सम्बन्ध  में  एक  समझौता  स्तर  था  |  डा०  केसकर  यहां  मौजूद  नहीं  हैं  ्र मुझे झ्राद्या मुझे

 है  कि  श्रम  मंत्री  यह  बतायेंगे  कि  इस  प्रकार  का  समझौता  gar  या  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  कि

 विधेयक  में  बीच  ही  में  राज्य  सभा  में  परिवर्तन  किया  गया  था  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण बात  है  क्योंकि

 जब  श्रम  मंत्रालय द्वारा  यह  कहा  जाता  है  कि  अंतरिम  वेतनों  के  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता

 नहीं  तो  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  यह  संसद्  को  दिये  गये  वचन  का  भंग  करना है  |

 दूसरी  चीज  नियम  बनाने  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  सदन  देखेगा कि  मंत्री  जी  इस  बात  का  उत्तर  नहीं  दे

 सके  कि  कब  तक  यें  नियम  बना  लिये  जायेंगे  ।  जिन  सिद्धान्तों  पर  यह  भ्र धि नियम  बनाया  गया  उनके

 भ्रन्तर्गत  समूचित  समय  में  नियम
 न

 बनने  के  कारण  नुकसान  न  हो  रहा  ट  होता  रहेगा  |

 अधिनियम के  अन्तर्गत  बहुत-सी  बातों  जैसे  ऑ्राकस्मिक  डाक्टरी  छुट्टियों

 का  काम  के  घण्टे  इत्यादि  को  नियमों  ढारा  विनियमित  करने  के  लिये  छोड़  दिया  गया  है  ।  किन्तु

 उन  नियमों के  न  बनायें  जानें  के  कारण  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  पहले  से  भी  als  समय  के  लिये

 काम  करने  को  मजबूर  किया  जा  रहा  है
 ।

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  यह  विधेयक  लाया  गया
 ।

 वेतन  बोर्ड  बनाने  का  जिम्मा  श्रम

 मंत्रालय  ने  ले  लिया  ।  we  विधि  मंत्रालय  के  बीच  में  कराने  से  एक  बहुत  असाधारण  प्रौढ़  अ्रविश्वसनीय

 परिस्थिति पैदा  हो  गयी है  ।  अ्रघिनियम की  धारा  २  में  दी
 गयी  परिभाषा के  अनुसार

 ग्रासनली  समाचार  फीचर  कापी  व्यंग

 समाचार  फोटोग्राफर  श्र  प्रूफरीडर  ये  सब  पत्रकारਂ  के  अर्थ  में  ata  हैं  तौर

 उसमें  सम्मिलित  हैं  ।  जब  यह  धारा  विधि  मंत्रालय  के  पास  स्पष्टीकरण  के  लिये  भेजी  गयी  तो  उसने

 इसका  बहुत  बढ़िया  स्पष्टीकरण किया  |  जबकि  अधिनियम  में  स्पष्ट  रूप  से  उपबन्धित  है
 कि  उपर्युक्त

 श्रेणियां  पत्रकारਂ में  सम्मिलित  विधि  मंत्रालय ने  व्याख्या  की  कि  वे  सम्मिलित  नहीं

 यह  बहुत  ही  अ्रविइवसनीय  व्याख्या  है
 ।

 मुझे  ore  है  कि  इस  चर्चा  के  परिणामस्वरूप  माननीय

 मंत्री  स्थिति  को  स्पष्ट  करेंगे  ।

 कृपया याद  रखिये  कि
 श्रमजीवी  पत्रकारों  के

 पास  इस  स्थिति  के  wea  निदान  मौजूद हैं  ।  वे

 न्यायालय में  मामला  ले  जाकर  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  उन्होंने  झ्र भी  ऐसा  किया  नहीं  है
 ।  मुझे

 भ्राता  है  कि  ऐसा  करने  के  लिये  उन्हें  मजबूर  नहीं  किया  जायेगा  ।



 २७  EUS  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  बारे  में  Vaove

 mat  घंटे  की  चर्चा

 fam  मंत्री  (  श्री  dears  देसाई  )  मैंने  डा०  लंका सुन्दरम्  को
 ध्यानपूर्वक  सुना  ।  इस

 समय
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहां  मौजुद  हैं  ग्रोवर  मुझे  राशा  कि  वह

 इस
 बात  को

 परी  तरह  स्पष्ट

 करेंगे  कि  दाऊद  को  श्रमजीवी  प  की  परिभाषा  में  कैसे  रखा  गया  ।  अब  चंकी

 qe  जाने  वाले  इसलिये  मैं  आप  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  उन्हें  एक-दो  मिनट  इस  पर  प्रकाश  डालन

 की  अनुमति  दी  जाये  प्रौढ़  तत्पश्चात  मैं  भ्रमण  बातों  को  लंगा I

 प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  (  डा०  केसकर  )  चंकी  इसका  उत्तर  देना  श्रम  मंत्री  का  काय

 मैं  बीच  में  न  बोलता  किन्तु  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  था  कि  वहां पर  प्रूफरीडर (

 वाचक  दाऊद  दासी  गौर  उसका  अभिप्राय  कया  है  ?  यहां  पर  जो  कुछ  कहा  गया  में  उस  पर

 टिप्पणी  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 जब
 विधेयक  का  प्रारूप  प्रारम्भ  में  बनाया  गया  था

 तो
 श्रमजीवी  पत्रकारों

 की
 सूची  में

 सम्पादक

 समाचार  सम्पादक  श्रादि के के  साथ प्रूफरीडर  को  सम्मिलित  नहीं  किया गया  था  ।  श्रमजीवी

 कारों  का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  मुझ  से  मिला  कौर  उसने  बताया
 कि

 कुछ  छोटे  पत्रों  में  एक  ही  व्यक्ति

 उप-सम्पादन  तरफ  संशोधन  प्रौढ़  न्य  कार्य  करता  है  ।  मझ  से  कहा  गया  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को

 केवल इस  कारण  कि  वे  अन्य  काम  करते  रखना  न्याय  नहीं  होगा  ।  उनसे  चर्चा

 करने के  बाद  हमने  यह  प्रभु  किया  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को  जो  मुख्यतया  पत्रकार हैं  र  मुख्यतया

 प्रफरीडर नहीं  रखना  उनके  साथ  न्याय  करना  होगा  |  उनस  चर्चा  करने  के

 ही  प्रफरीडरों  को  सम्मिलित  किया  गया है  ।

 एक  बात  मुझे  ्र  कहनी  है  ।  परिभाषा इस  में  बड़ी  स्पष्ट  हूं  कि  वह  व्यक्ति  सम्मिलित  किया

 जा  सकता  है  जिसका  मुख्य  व्यवसाय  पत्रकारिता  हो  चाहे  वह  कुछ  कौर  काम भी  करता  हो  ।  कोई

 व्यक्ति  विद्वेष  इस  में  सम्मिलित  किया  जा  सकता  अथवा  नहीं  यह  एक  विशिष्ट  मामला  होगा  जिस

 के  बारे  में  में  यहां  कोई  राय  नहीं  दे  पर कद  |  इसका  निर्णय  उसके  गण-दोष  के  अनसार  ही  किया  जायेगा

 किन्तु  जहां  तक  इस  शब्द  को  सम्मिलित  करने  के  इतिहास  का  सम्बन्ध  मझे भय  है  कि  मुझ यह यह

 कहना  होगा  कि  जब  तक  प्रूफरीडर  का  मुख्य  व्यवसाय  पत्रकारिता  तब  तक  उसे  इस  में  सम्मिलित

 करना  कठिन  हैं  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  प्रफरीडरों  को  सम्मिलित  नहीं  करना  चाहिये  ।  यह  एक

 बिलकूल  भिन्न बात  है  ।  किन्तु  जैसा  कि  arse  उसका  यह  इतिहास  है  कि  यह  शब्द  किस  प्रकार  सम्मिलित

 किया  गया

 श्रम  मंत्री  अरन्य  बातों  पर  बोलेंगे  ।

 लंका  सुन्दरम  माननीय  मंत्री
 प्रौढ़

 फडरेशन  की  वार्ता  के  बारे  में  क्या  शुभ्रा  है
 ?

 so  fa al  चन  है  ।  वह  wat  उसकी  व्याख्या  करना महोदय  :  वह  तो  भअ्रधिनियम

 हत थ  ॥

 श्री  खंड्भाई  देसाई  :  इस  छोटे  से  वाद-विवाद  में  तीन  बातें  उठाई  गई  हैं
 ।

 माननीय  सदस्य  :  चार ।

 महोदय  :  कुछ  माननीय सदस्य  प्रश्न  भी  पूछना  चाहते  मंत्री को  भी

 बहुत  संक्षेप  में  बोलना  होगा  |

 नियम  ast
 श्री  प्र ंड भाई  देसाई

 :  एक  बात तो  यह  है  कि  mas  नहीं  aa  गये  हैं  ौर  इससे  श्रमजीवी

 पत्रकारों  के  मार्ग  में  कठिनाई  उपस्थित  होती  है  वास्तव  में  ofataar  के  PTAA A  के
 के  लिये  नियमों

 ye लव

 i  भ्रंग्रेजी में में
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 met  ae  al  चर्चा

 देसाई ]

 का  होना  नितांत  श्रनिवारयं  नहीं  i
 अधिनियम  २०  दिसम्बर से  लागू  हो  गया  यदि  कोई  कठिनाई

 थी  तो  उन्हें  राज्य  सरकारों  के  पास  जाना  जो  विधि  प्रशासन  के  प्रभारी  हैं  ।

 जीत  डाक्टरी  प्रमाणपत्र  पर  आकस्मिक  अवकाश  अथवा  किसी

 तन्य  अवकाश  जो  श्रमजीवी  पत्रकारों  को
 मिल  सकता  के  बारे  में  कुछ  नियम  बनाने  इन  सब

 श्रेणियों  में  श्री  भी  प्रत्येक  प्रतिष्ठान  में  कुछ  ऐसी  स्थितियां  विद्यमान  हैं  जिन्हें  जब  तक  अन्तिम  रूप

 से  तय
 न

 कर  लिया  उन्हें  चलाते  रहना  है
 ।

 नियमों  का  प्रारूप  तैयार  किया  जा  रहा  है  दौर  मैं
 समझता  हूं  कि  उनका  प्रारूप  शीघ्र  ही  तैयार  हो  जायेगा  ।  हम  इन  नियमों  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित

 पक्षों
 से

 परामर्श
 करने  का  विचार  करते  हैं

 ।
 मैं  तो  समझता

 था  कि
 सत्र

 समाप्त  होने के  पूर्व  नियमों

 को
 लोक-सभा  पटल  पर  रख  सकना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  किन्तु  wa  मैं  समझता  हूं  कि  सत्र  प्रौढ़  लम्बा

 होगा
 att

 मैं  आशा  करता  हुं
 कि

 सत् नाव सान  से  पूर्व  मैं
 नियमों

 को  सभा-पटल पर  रख  सकेगा  ।

 दूसरी  बात  मजूरी  बोर्ड  के  बारे  में  उठाई  गई  है  ।  अघिनियम  के  अनुसार  दोनों  सम्बन्धित

 प्रतिनिधियों  को  बुलाकर  मजूरी  बोर्डे
 का  गठन  करना है  ।  सभापति  को  रखने  का  निश्चय  करने

 से  पूर्वे  इस  में  कूछ  समय  लगा  था  ।  हमने  एक  व्यक्ति  को  सभापति  बनाने  का  निश्चय  किया  था

 किन्तु  बाद  में  उसने  कहा
 कि

 वह  किये  नहीं
 कर  सकेगा ।  हम  तभी  बोर्ड  का

 सभापति
 नहीं  बना  सके

 el  तत्पश्चात  हमने  प्रतिनिधियों  के  नाम  भेजने  के  लिये  विभिन्न  संस्थाओं  को  लिखा  था  ।  हमें  नाम

 मिल  गये  हैं  किन्तु  मजूरी  बोई  में  उन्हें  सम्मिलित करने  से  पहले  हमें  उनकी  सम्मति  ले  लेनी  चाहिये  ।

 कल  दाम  तक  हमें  ais  में  नियुक्त  करने  के  लिये  उन  सभी छः  सदस्यों की  सम्मति  faa  गई  है

 श्र  में  प्राया  करता  हूं  कि  अ्रगले  सप्ताह  के  में  की  रचना  की  घोषणा  कर  THAT  ।

 जहां तक  श्रमजीवी  पत्रकारों  को स्वीकृत  afar  मजूरी  क्रम  का  सम्बन्ध  वह  पहले से  ही

 संविधि में  feat  gate  ।  सरकार  एक  अधिसूचना  जारी  कर  सकती  हैं  जिसके  द्वारा  अन्तिम  मजूरी

 क्रम  दिया जा  सकता  किन्तु  ऐसा  मजूरी  बोर्ड  के  से  किया  जायेगा
 ।  जब

 तक  कि  मजूरी

 बोर्ड  नहीं  बन  सरकार  क्यों  किसी  से  बरामद  करने  रोक  एसी  अ्रधिसूचना  जारी  करने  लगी  ?

 बोले  शीघ्र  ही  बनने  जा  रहा  जिसमें
 दोनों  पक्षों के  प्रतिनिधि  होंग  ।  वह  सारे  प्रश्नों

 पर  विचार

 करेंगा  |  यदि  श्रम  प्रतिनिधि  अथवा  बोर्ड  के  श्रमजीवी  पत्रकार  इस  निर्णय  पर  पहुंचते  हैं  कि  भ्रान्ति

 मजूरी  निर्धारित  करने  में  काफी  समय  तो  वे
 सरकार

 से
 सिफारिश  कर  सकते  हैं  कौर

 सरकार  उनकी  सिफारिशों  को  उचित  महत्व  देगी ।

 लंका  सुन्दरम  :  उनके  कनिष्ठ  सहयोगी  ने  कहा
 कि

 बोर्ड  बन  जाने  के  बाद  छः  मास

 था  प्रतीक  समय  लगेगा |

 महोदय  :  ज्येष्ठ  सहयोगी  द्वारा  बाद  में  दिया  गया  वक्तव्य  सही  माना

 जायेंगी

 रक्षा  संगठन  मंत्री
 :  मैं  समझता हूं

 कि  यह  आपका  विनिर्णय  नहीं है
 ।

 महोदय  :  विनिमय  का  प्रदान  नहीं  है  ।

 fait  खंड्भाई  देसाई  :  प्रूफरीडरों  के  सम्बन्ध  मेरे  डा०  केसकर  ने  बताया  कि  किन

 परिस्थितियों  में  प्रफरीडरों  को  श्रमजीवी  पत्रकारों  में
 सम्मिलित  किया

 गया  था
 ।

 पहलें  यह
 ~

 सम्मिलित नहीं  fet  गये थे विधेयक जब  सभा  में  रखा  गया  प्रूफरीडर इस  में

 किन्तु  इस  सभा  सदस्यों  ने  यह  बात  कही थी  कि  नियोजक  श्रमजीवी
 पत्रकार  को

 काम  में  लगा

 लेगा  श्र  उसे  प्रूफरीडर  का  पद
 देगा  प्रूफरीडर  को

 सम्मिलित  कर
 लिया  गया  था

 अंग्रेजी  में
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 किन्तु  तथ्य  यह  हूँ
 कि  जो  व्यक्ति काम  में  लगाया  वह  प्रमुख  रूप  से  श्रमजीवी  पत्रकार

 हो  ।
 विधि  का  अभिप्राय  यही है  ।  किन्तु  जैसा  कि  डा०  लंका  सुन्दरम  ने  कहा  यदि  इस  में

 a  सन्देह
 तो  यह  मामला  न्यायालय  में  भेजा  जा  सकता  है  ate  निर्णय  प्राप्त  किया जा  सकता  हैं ।

 एक  बात मैंने  कहना  चाहता हुं  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  कुछ  लोगों  के  साथ
 कठोर  व्यवहार

 किया  गया  है  ।  मैं  श्रमजीवी  पत्रकारों  से  विधि  पढ़ने  का  निवेदन  करूंगा  ।  इसके  उपचार  संविधि  में

 हुए  हैं  ।

 लंका  सुन्दरम  :  इसके  लिये  धन  कहां  से  aa  ?

 श्री  dears  देसाई  :  यदि  विधि  के  उल्लंघन की  ore  की  जाती तो  पत्रकारों लिये

 दो  उपचार  रह  जाते  यदि  उपदान नहीं  दिया  यदि  प्रतिकर  नहीं  दिया  जाता  waar  किसी

 को  प्रतिकर  दिये  बिना  भेज  दिया  जाता  तो  कर्मचारी  द्वारा  आवेदन  दिये  जानें  पर  मामला  सीधे  राज्य

 सरकार के  पास  भेजा  जा  सकता हें  ।  सरकार  प्रतिकर  वसल  करने  के  लिये  उस  मामले  को  कलेक्टर

 के  पास  vfs  राजस्व  की  अवशिष्ट  राशि  के  रूप  में  करने  के  लिये  भेज  सकती  |

 कम से  कम  यह  बात  मुझे  नहीं  बताई  गई  कि  इन  में  से  किसी  उपबन्ध  के  भ्रमित  किसी  पत्रकार  के  मामले

 का  निर्णय  किया  गया  है  जिस  के  द्वारा  उसे  कोई  प्रतिकर  उपदान  या  इस  प्रकार  की  कोई  कौर  चीज  नहीं

 दी  गई  जो  उसे  इस  विधि  के  adit  मिलनी  चाहिये  थी  ।

 निर्वाचन  के  समीप  जाने  के  कारण  राजनीतिक  नेताओं  शौर श्री  कामत

 प्रेस  मालिकों  में  बुरा  गठबन्धन बढ़ता  जा  रहा  हैं  भ्र
 श्रमजीवी  पत्रकारों  को  धमकियां दी  जा  रही

 मैं  पटना  चाहता  था  कि  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  ने  प्रूफरीडरों  के  बारे में  जो  निर्वचन  दिया

 है  am  य  न्यायालय में  भी  माना  जायेगा
 ?

 यह  निवेदन सविता  गलत  हैं  ।

 श्री  खंड भाई  देसाई  :  हम  विधि  मंत्री  का  निर्वचन  लेते हैं  जो  हमारा  विधि  सम्बन्धी

 परामशंदाता है  प्रौढ़  वही  हमारा  निवेदन  होता  हैं  ।  यदि  किसी  को  उसके  बारे  में  मतभेद

 तो  न्यायालय उसका  निर्णय  करता  हैं  ।

 श्री  कामत  :
 मालिक

 इस
 आधार

 पर
 अधिनियम

 के
 उपबन्धों

 को  कार्यान्वित  नहीं  करते

 कि  नियम  नहीं  बनाये  गये
 मंत्री  महोदय  से  पूछा  था  कि  विलम्ब  क्यों  किया जा  रहा  है

 परन्तु  उन्होंने  यह  प्रश्न  टाल  दिया ।  पुनः  भ्रामरी करने  पर  उन्होंने  कहा  कि  इस  सत्र में  नियम

 प्रस्तुत  नहीं  किये जा  सकते  ।  में
 उनको  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि  हमने  १९४५१  में  वृहत  निर्वाचन

 विधि  पारित  की  थी  are  सितम्बर  तक  नियम  तेयार होकर  सभा-पटल पर  रखे  गये  थे

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  wa तो  मंत्री  महोदय  ने  इसी  सत्र  में  लाने  का  बचन  दे  दिया  है  ।

 श्री  :  धारा १३  में
 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  भ्रन्तरिम  वेतन  निर्धारण  करने  का

 उपबन्ध  किया  गया  है  कौर  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  तथा  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  फेडरेशन के  बीच

 इस  विषय  पर  एक  समझौता  किया  गया  था  ।  उसे  क्यों  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता
 ?

 श्री  dears  देसाई  :
 में

 कह  चुका  हूं  कि  धारा  १३  में  इस  का  उपबन्ध  है  ।  वेतन  बोर्ड

 होना  चाहिये  ।  झ्राव्यकतानूसार हम  निश्चय  ही  वेतन  बोर्ड  के  पराग्वे  के  साथ  अन्तरिम  वेतन क्रम

 अ्रधिसचित  करेंगे  ।

 श्री  सो०  waite  नसीहत  क्या  वह  इस  तनाव को
 बढ़ने

 न  देते

 मालिकों  प्रौर  सरकार  का  त्रितलीय  सम्मेलन  बुलाना  उचित  नहीं  ताकि  सबके  लाभ

 के  लिये
 कोई  समझौता  किया  जा  सके

 ?

 मूल  अंग्रेंजी  में
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 श्री  खं डू भाई  देसाई
 :  ऐसा  कोई  तनाव  नहीं  है  ।  एक  सप्ताह के  लगभग  दोनों  दलों  के

 प्रतिनिधियों
 सम्मेलन  होगा  दौर  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  उसके  सभापति  होंगे  ।  यदि  वहां

 कोई  चीज  हुई  जिसकी
 चर्चा

 की
 जा  सके  कौर  यदि  वहां  किसी  प्रकार  का  समझौता  हो  सका तो  हम

 अत्यन्त  प्रसन्न  होंगे  ।  यदि  वे  विधि  की  कार्यान्वित  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निश्चय  या  निर्णय  कर  तो

 हमें  प्रसन्नता होगी  ।  वे  प्रतिदिन  परस्पर  मिलेंगे  ।

 श्री  alo  के०  नायर  )
 :

 हम  कर्मचारियों  के  लिये  जितनी  अधिक  विधियां

 पारित  करते  मालिकों  के  दिलों  में  उतना  ही  मनोमालिन्य  बढ़ता  है  प्रौढ़  न  केवल  प्रेस  अपितु  सब

 उद्योगों  के  काम में  गड़बड़ी  होती है  ।  मंत्रालय  को  मालिकों  ake  कर्मचारियों  के  बीच  उत्तम  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  के  उद्देश्य  को  नहीं  भूलना  चाहिये  ।

 fat  साधन  गुप्त  )  वेतन  ats  की  नियुक्ति  में  विलम्ब  होने  के च् ७

 कारण  मालिकों  ने  भ्र पने  लेखाओं  में  हेरफेर  करना  शुभारम्भ  कर  दिया  है  |  इसके  लिये  मंत्री  कार्रवाई

 कर  रहे
 हैं  ?

 प्रूफरीडरों के  वेतन  का  मामला भी  वेतन  बो  को  सौंपा  जायेगा  ?
 क्या

 सरकार  मजूरी  बोर्ड  द्वारा  भ्रान्ति  निर्णय  किये  जाने  तक  अन्तरिम  मजूरी  देने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  खं डू भाई  देसाई  :  मैं  पिछले दो  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  चुका  हूं
 ।

 पहले  प्रश्न  के  बारे में  झ्र भी

 तक  मुझे  कोई  सूचना  नहीं  मिली
 कि

 क्या  मालिक  लेखाओं  में  हेरफेर  करने  लगे  हैं
 ।

 यदि  वें  हेरफेर भी

 कर  रहे  तो  भी  अपने  हितों  की  देखभाल  के  लिये  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि वहां  हैं  ।

 श्री  डी०  ato  शर्मा  जब  समाचारपत्रों में  कठिनाई  कौर  कष्ट  के  कई

 मामले  प्रकाशित  हों  चुके  तब  मंत्री  महोदय  को  उनकी  सूचना  क्यों  नहीं  मिली
 ?

 pat  agar  देसाई
 :  यदि

 इस  विधि  के  संचालन से  कोई  कठिनाइयां  उत्पन्न हुई
 तो

 श्रमजीवी  पत्रकार  काफी  समझदार  प्रौर वे  उनका  इलाज  जानते  हैं  ।  यदि  उन्हें कोई  कठिनाई

 है  तो  वे  सीधे  राज्य  सरकार  से  शिकायत
 कर  सकते हैं  ।  यदि  कोई  कठिनाई  तो  वे  उसे  दूर  करने

 के  लिये  बहुत *  समर्थ  हैं  ।

 ि ह््सक  पबचात् हस  लोक-सभा  ३०  १९५६  के  aT
 116  दत  प्रजा ्

 ~
 तक  के  faa  स्थगित

 हुई ।

 फक कती  हि  क  Ln  itt  ne ७  नव

 अमूल  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  २७  Raye |

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २७९७

 ऐसे  कुछ  विवरणों  की  एक-एक  fara  अनुदानों  की  मांगों  १९५६-५७

 के  बारे  में  सदस्यों  से  प्राप्त  हुये  कुछ  ज्ञापनों
 के

 उत्तर  सभा  पटल  पर  रखी

 गई  |

 सदस्य  को  नज़रबन्दी  2eey

 seen  ने  लोक-सभा  को  बताया  कि  उन्हें  कलकता  के  मुख्य  प्रेसीडेंसी  rea  से

 एक  पत्र  प्राप्त हुसना  है  जिसमें  बताया  गया है  कि  २३  १९५६ को

 विरोधी  प्रदर्शनों  के  सम्बन्ध में  श्री  तलवार  चटर्जी  को  प्रेसीडेंसी  अली पर

 कलकत्ता में  नज़र बन्द  कर  दिया  गया  हैं  |

 याचिका का  उपस्थापन  Vey

 डा०  रामा  राव  ने  हिंद  उत्तराधिकार  884d H Araey के  सम्बन्ध  में  एक  याचिका

 जिस पर  तीन  हजार एक  सौ  सताईस  लोगों  के  हस्ताक्षर  उपस्थापित की  ।

 aura  समिति को  विधेयक  सौंपने का  प्रस्ताव  RVEG—VsE

 संयुक्त  समिति  को  संविधान  (  नवां  संशोधन  )  विधेयक  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  समाप्त  हुई  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 विधेयक  पर
 विचार  २५२  °—-Zo

 हिल  उत्तराधिकार  विधेयक  राज्य सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  करने

 के  प्रस्ताव पर  भर  चर्चा  जारी  रही  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  सा  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  ८३१

 इक्यावनवां  प्रतिवेदन  स्वीकृत

 सरकारी  सदस्य  का  संकल्प  २८३१

 बैंकों  के  राष्टीयकरण के  बारे  में  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  के  संकल्प पर  चर्चा

 समाप्त  हुई  ।  संकल्प  स्वीकृत

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प  विचाराधीन  Qe  ४७

 श्री  विनती  मिश्र  ने  अधिकतम  व्यक्तिगत  aa  के  बारे  में  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  |

 चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 Iss



 RGU  [  दैनिक  संश्ेपिका  ]

 राज्य सभा  से  संदेश  क  २८५  ४७

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  यह  सन्देश  बताया  कि  राज्य  सभा  को  वित्त  विधेयक

 ZEUS  के  बारे  जो  लोक-सभा  ने  २१  १९४५६  को  पारित  किया

 कोई  सिफारिश नहीं  करनी  है  ।

 घण्टे  को  चर्चा  we  २८  CI-YR

 डा०  लंका  सुन्दरम  ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  बारे में  ११  PaXs  के

 fea  seq  संख्या  १३६८.  के  दिये  गये  उत्तरों  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों

 क) पर झाध  घण्टे  की  चर्चा  उठाई  ।

 ३०  2eXG  के  लिये

 सरकार की  प्रौद्योगिक  नीति  पर  वक्तव्य तथा  राज्य  सभा  द्वारा
 पारित  रूप  में  हिन्दू  उत्तराधिकार

 विधेयक  पर  ate  विचार  |

 बाण नाथ


